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 35,  Friday,  July  9,  1971/Asadha 18,  1893  (Saka)

 विषय  SUBJECT  q&3/PAGE

 seal  के  मौ ठीक  र  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता  चात  सख्या

 S.Q.Nos

 to  Tntern  ational  Airlines  to
 1021  कलकत्ता  से  उड़ाने  बन्द  करने

 एयर
 stop  Operating  from  Calcutta

 के  लिये  प्रन्तर्राष्ट्रीय

 लाइनों  को  अनुमति

 1023  केन्द्रीय  स्कूलों  में  दक्षिणा  Teaching  of  South  Indian  Languages  in

 Central  Schools
 भारतीय  भाषियों  का  पढ़ाया

 जाना

 1025  की  तकनीकी  Technological  Shortcomings  of

 कमियां

 Financial  Aid  to  Pakistan  by  world  Bank 1026  fara  बंक  पाकिस्तान

 करो  वित्तीय  सहायता

 1028  दिल्‍ली  में  सडक  दुर्घटनायें  Road  Accidents  in  Delhi

 1029  भारती  विश्वविद्यालय  Disturbances  in  Vishwa-Bharati  University

 में  दंगे

 Assistance  from  United  Nations  Develop- 1031  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  काय  क्रम

 सहायता
 ment  Programme

 किसी
 नाम  पर  भ्रमित  यह--इस  बात  का  द्योतक कि  set  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 वास्तव म में  पूछा  था  ।

 The  sign  +.marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the
 Question

 was
 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 ताज  प्०  संया  विषय  SUBJECT  qss/PAGE

 5  Q.  Nos.

 चता  Criteria  for  selection  of  Memters  for  Cul-
 1032  सांस्कृतिक  कौर  सदन  fiura tula.  कान नक नच Dele  gations  and  Good  will

 शिष्टमंडलों  के  लिये  सदस्यों  के  Mission

 चयन  की  कसौटी

 1033  राष्ट्रीयकृत  बीमा  कम्पनियों  के  Memorandum  submitted  by  General  Insu-

 rance  Employ  Lvo ees  Union  :  Appoi- कस्टोडियन ों  की  नियुक्ति  के

 सम्बन्ध  में  सामान्य  ब्रह्मा
 ntment  of  Custodians  of  Nationali-

 sed  Insurance

 चोरियों  की
 यूनियन

 द्वारा

 दिया  गया  ज्ञापन

 1024  विश्वविद्यालय  उच्चतर
 Pay  MOEN  IOS) अमीनिधि  ttt  on  for  University,  Higher

 मिक  att  प्राइमरी  श्रध्यापंकों
 Secondary  and  Primary  Teachers

 के  लिये  वेतन  आयोग

 1035  सामान्य  बीमा  कम्पनियों  में
 Embezzlement  of  Public  Furds  in  Gen-

 सार्वजनिक  धन  का  गबन  eral  Insurance  Ccmpanies

 1040  अकाल  राहत  के  लिये
 Assistance  to  Rajasthan  towards  Famine

 स्थान  को  सहायता  देना  Relief

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 aTo  संख्या

 0,  Nos.

 Defand  fcr  setting  up  New  Finance
 23 1022  नया  वित्त  अ्रायोग  नियुक्त  करने

 (011 11011551011

 की  माँग

 Business  secured  Lt
 [L

 ४  Life  Insurance  Cor

 1024  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  किया
 narration | ' 02  ALON

 TAT  कारोबार

 Utilisation  of  Boeing  707  25
 1027  बोइंग  707  का  उपयोग

 Developn.cnt  of  Paradeep  Port  for
 1030  अधिक  लोह  भ्रामक  लादने

 ing  Increased  Quaritm  of  Iron  Ore  25

 उतारने  के  लिए  पारादीप  पत्तन

 का  विकास

 1036  गुजरात  में  पर्यटन  का  विकास  Development  of  Tourism  in  Gujrat  26

 (ii)



 तार  संख्या  विषय  SUBJECT  q&/PAGE
 S.  Q.  Nos,

 26
 1037  भारत  सहायता  सारे  संघ  से

 assistance
 from  Aid  India  Consortium

 सहायता

 1039  fasa  बंक  सहयता  संघ  द्वारा  Diversion  to  India  of  Aid  Committed  to

 Pakistan  by  world  Bank  Consortium  27
 पाकिस्तान  को  वचनबद्ध की  गई

 सहायता  का  भारत  को  दियां  जाना

 1041  बोनस  बदा यर पों  के  बारे  में  Guidelines  Re  :  Bonus  Shares

 दर्शी  सिद्धान्त

 Construction  of  Houses  for  Harijans  and 1042  हरिजनों  कौर  सफाई
 Sweepers  28

 चारियों  के  लिए  मकानों  का

 निर्माण

 1043  सामान्य  बीमा  कम्पनियों  में  Ghos  t  Emnlove |  जि  GIMP,  es  in
 General  Insurance

 फर्जी  कम  चारी  Companies  29

 1044  सफाई  कर्मचारियों  द्वारा  सिर  Carrying  of  Night  soil  on  head  by  Swee-

 pers
 पर  मल  का  ले  जाया  जाना

 किनी चि aU  AT  mer  Service  aL! fro Wilh  Patna  to  Varanasi
 1045  पटना से  वाराणसीਂ  तक

 मर  सेवा

 Raids  by  Income  Tax  Authorities  in
 1046  दिल्‍ली  में  आयकर  प्राधिकारियों

 Delhi

 द्वारा  छापे

 1047  पालम  हवाई  aes  पर  यात्रियों  Luggage  of  Passengers  pilling  up  at  Palam

 Airport  32
 का  जमा  हो  रहा  समान

 1048  महाराष्ट्र  में  तटीय  नौवहन  का  Nationalisation  of  Coastal  Shipping  in

 Maharashtra
 राष्ट्रीय क  रण

 049  मंगलौर  बन्दरगाह  परियोजना  Mangalore  Harbour  Project  33

 of  Indian 1050  विदेशी  तकनीकी  सहयोगियों  Take  Over  of  Management

 Companies  being  run  in  collaboration
 के  सहयोग  से  चलਂ  रही

 Foreign  Technical  Collaborators

 कम्पनियों  के  प्रबन्ध

 को  झपने  अधिकार  त  लगा

 (  iii)



 SUBJECT पता  To  संख्या  विषय  1.0

 U.S,  0.  Nos.

 34
 4352  ट्रैक्टरों  के  ग्रायात  के  लिये  World:  Bank  aid  for  import  of  tractors

 विश्व  बेक  से  सहायता

 Criteria  for  declaring  place  of  Tourist
 4353  पर्यटन  केन्द्र  घोषित  करने  के

 inte  ra  34
 लिए  कसोटी  ALL  rest

 4354  तमिलनाडू  के  ईसाई  हरिजनों  Treatiug  Tamil  Nadu  Christian  Harijan

 at  par  with  Hindu  Harijan  35
 को  हिन्दु  हरिजनों  के  समान

 सभा  जाना

 Opium  seized  at  Kotah  Station  in  Rajas-
 35 4355  A  स्टेशन  पर  than

 अ्रफीम  का  पकड़ा  जाना

 4356  राजस्थान  के  कुछ  जिलों  में  Opium
 Cultivation  on  Districts  of  Rajas-

 अफीम  की  खेती
 |  है

 Jesseop  and  Company,  Dum  Dum  36
 4357  जोसफ  एण्ड  डम  डम

 Valuables  belonging  to  the  Begum  of
 4358  रामपुर  की  बेगम  के  बहुमूल्य  Rampur

 37

 जवाहरात

 Loans  advanced  by  Nationalised  Banks 4359  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  छोटा

 नागपुर  कौर  पालामऊ  जिले  में  in  Chhotanagpur  and  Palamau

 Districts  37

 दिये  गये  ऋण

 Branches  of  Nationalised  Banks  {in 4360  बिहार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 37--38 Rural  Urban  areas  of  Bihar

 में  राष्ट्रीयकृत  gat  की

 शाखायें

 Loans  granted  fot  Small  Scale  Industries

 and  Agriculture  in  Bihar  38 4361  बिहार  में  लघु  उद्योगों  कौर

 खेती  के  लिये  दिए  गए  ऋण

 Arrangements  for  the  repairs  of  Ships 4362  हिन्दुस्तान  शिपयाडं  द्वारा
 by  Hindustan  Shiovard  at  Vishakha,

 विशाखापत्तनम  में  जहाजों  की  patnam

 मरम्मत  की  व्यवस्था

 4363  अमरीका  से  सहायता  Assistance  from  USA  39

 4364  teat  झ्र ौर  डिब्रूगढ़  Grants  to  Gauhati  and  Dibrugarh  Uni-
 versities विद्यालय  को  अनुदान

 (iv
 )



 पता  To  सख्या  विषय  SUBJECT  37/PAGE
 U.S.  Nos,

 Demand  by  BHU  authorities  for  an  In-
 4365  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 dependent  Security  force  40
 के  अधिका  रियों  की  एक

 तन्त्र  सुरक्षा  दल  की  मांग

 4366  राजस्थान  में  अकाल  के  वर्षो  Furds  for  Construction  and  Mainte-

 में  निमित  सडकों  के  निर्माण  nance  of  Roads  in  Rajasthan  built

 durin  o g  Famine  Years a  Gaba!  40
 तथा  उनकी  मरम्मत  के  लिए

 निधि

 4367  मणिपुर  में  रखता  ग्राम  सड़कों  Allocation  of  Funds  for  Inter-village
 roads  in  Manipur  Ai

 के  लिए  घन  का  wider

 4368  सरकारी  उपक्रमों  को  हिन्दी
 Direction  to  Public  Undertakings  to

 bring  out  publications in  Hindi  and
 श्र  म्रंग्र जी  में  प्रकाशन  En  gi  sh

 लने  के  निर्देश

 42, 4369  डाक  तथा  तार  पेंशन  Higher  Pension  for  P  and  T  Pensioners

 कर्मकारों  के  लिए  अधिक  aa

 4370  मद्य  निषेध  समिति  द्वारा  Recommendation  made  by  Prohibition

 सरकारी  तमंचा  रियों  के  सम्बन्ध  Committee  re.  Government  Servants  42

 में  की  गई  सिफारिश

 4371  पश्चिमी  बंगाल  के  गांवों  में  Financial  help  demanded  by  Colleges  in

 स्थित  कालेजों  द्वारा  वित्तीय  Rural  Areas  of  West  Bengal  43

 सहायता  की

 4372  हक नल  पी०  दयाल  को  दुहरा  Notification  Regarding  Dual  Charge

 अधिकार  देने  के  बारे  में  Given  to  Col.  Dayal

 सूचना

 4373  पाकिस्तान  द्वारा  नोटों  का  Demonetisation  of  Currency  by  Pakistan

 विमुक्ति  करण

 4374  स्टेट  बेक  श्राफ  इडिया  नई  Recovery  of  Amount  recently  removed

 दिल्‍ली  से  निकाली  गई  राशि  from  State  Bank  of  India,  New  Delhi

 की  वसूली

 (v)



 शता ०  प्रभ  ब्य्पा  विषय  SUBJECT  qs3/PAGE
 U.  S.  Q.Nos.

 4375  सरकारी  उपक्रमों  में  स्थायी  रूप  Option  from  Civil  Servants  for  absorp-
 tion  in  Public  Undertakings  or

 से  रहने  ग्रीवा  झपने  संवर्ग  Reversion  to  Parent  Cadres

 में  वापिस  जाने  के

 बारे  में  सिविल  कर्मचारियों  से

 विकल्प  का  मांगा  जाना

 4376  कृषि  सम्पदा  पर  घन  कर  Levy of  Wealth  Tx  on  Agricultural
 Assets  45

 4377  मैसूर  में  उत्पादन शुल्क  विभाग  oystem  of  Auctioning  of  Liquor  Shops

 द्वारा शराब  की  दुकानों  की  by  Excise  Departmeat  in  Mysore  46

 नीलामी  के  लिए  अपनाई  गई

 प्रणाली

 4378  बम्बई  में  सोते  का  पकड़ा  जाना  Seizure  of  Gold  [80108]

 4379  सीमाशुल्क  कोचीन  के
 Paymeat  of  rent  on  land  acquired  for

 कर्मचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  constructing  quarters  forthe  Staff  of

 के  निर्माण  हेतु  जीत  की  गई  Customs  Department,  Cochin  47

 भूमि  के  किराये  का  भुगतान

 का 4380  कोचीन  हवाई  प्रदेश  Expansion  of  Cochin  Airport  47

 विस्तार

 4381  गर  सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  Loss  in  Tax  Revenue  dus  to  Head  offices
 of  Private  Companies  established  tin

 व्यापार  वाले  स्थान  से  भिन्न  a  state  other  than  1162  01806  of  {busi-
 राज्य  में  मुख्य  कार्यालय  ness

 पित  fat  जाने  से  कर  राजत्व

 में  हानि

 4382  कोचीन  शिपयाड  से  बर्खास्त  Casual  watchmen’‘dismissed {from  Cochin

 किये  गये  नैमित्तिक  चौकी  दार  Shipyard  48

 4383  श्राप  कर  निर्धारण  के  मामलों  Test  Audit  of  cases  of  Income  Tax?Ass-
 essment की  नमूना  लेखा  परीक्षा

 4384  केरल  में
 कानपुर  में  एक  हवाई  Constrution  of  an  Aerodromejat  Kari-

 ase का  निर्माण  pur  in  Kerala  51.0

 (  vi  )



 प्रता ०  To  संख्या  विषय  SUBJECT:  qts/PAGE

 U.S.  Q,  Nos.

 51 Construction  of  Baliapattan  Road  Bridge
 4385  बलियापत्तन  सडक  पुल

 निर्माण

 4386  कासरगोड  पत्तन  कों  लघु  Development  of  Kaserged  Port  as  a

 Minor  Port  52
 पत्तन  के  रूप  में  विकास

 में  इ'जीनिर्यारगਂ  Stipend  to  Tribal  Students  of  Engineering 4387  त्रिपुरा
 52

 कालेजों  के  शादी  वासी  Colleges  in  Tripura

 धानियों  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 Guidelines  for  Vikram  University 4388  दत्रिम  विश्वविद्यालय  के  लिये

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 | ह
 4389  मध्य  प्रदेश  में  खुदाई

 Excavation  werk  in  ह Vid  ह ैdhya  Pradesh  53

 4390  मध्य  प्रदेश  में  पर्यटन  से  विदेशी  Foreign  Exchange  Earnings  from  Tou-

 rism  in  Madhya  Pradesh  53

 मुद्रा  का  उपाधि

 Declaration  of  Makestwar  Town  in
 4391  मध्य  प्रदेश  में  महेश्वर  नगर  का

 Madhya  Pradesh  as  a  Tourist  Centre  53.0
 पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  घोषित

 किया  जाना

 Payment of  Irccrre  Tax  ty  Firms  and
 4392  मध्य  प्रदेश  में  फर्मों  तथा

 53--54
 व्यक्तियों  द्वारा  आयकर  की

 individuals  in  Madhya  Pradesh

 अदायगी  |

 Meéting  of  Bank  ecutives  ard  Em-
 4393  बेक  के  कार्यकारी  अघिकारियों  ployees

 शौर  तमंचा  रियों  की  बुक

 4394  औद्योगिक  विकास  बक  शौर
 Loans  given  by  IFC,  LIC  and  U.  T.  I.  to

 Private  Sector  55.0
 प्रौद्योगिक  faa  निगम  द्वारा

 निजी  क्षेत्र  को  दिया  गया  ऋण रण

 Inclulcating  sense  of  discipline  among 4395  विद्याथियों  में  अनुशासन  की

 भावना  पैदा  करना
 students  55

 Declaration  of  Raipur  Berhampur  road 4396  उडीसा  में  रायपुर  बलरामपुर

 सडक  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  in  Orissa  as  a  National  Highway:

 परता घोषित  ना  च्

 (  vii



 पता  To  सपा  विषय  SUBJECT  q85/PAGE
 U.S.  Q.  No,

 4397  दिल्‍ली  att  भुवनेश्वर  के  बीच  Proposal  for  direct  air  service  between

 Delhi  and  Bhubaneshwar  56 सीधी  विमान  सेवा

 4398  निर्वाचनों  में  जाली  घन  का  Circulation  of  Counter  feit  money

 प्र  योग  during  Elections  56

 ~
 4399  केरल  में  इडक्कातृवयाल  में  Construction  of  civil  aerodrome  at  Eda-

 kkattuvayal  in  Kerala  56 man  हवाई  खड्ड  का

 निर्माण

 4400  विश्वविद्यालय  पाठयक्रम  में  Change  in  University  syllabus  57

 परिवर्तन

 4401  त्रिवेंद्रम  हवाई  ass  के  लिये  Rehabilitation  of  persons  evicted  from

 land  acquired  for  Trivandrum  Aero-
 भ्रघिगहीत  की  गई  भूमि  से

 बेदखल  किये  गये  व्यक्तियों  का  drome  57

 पुनर्वास

 4402  त्रिवेन्द्रम  में  शाई  Hazard  to  Boeing  aircraft  by  I  T  I  Build-

 भवन  से  बोइंग  विमान  को  ing  at  Trivandrum  58

 खतरा

 4403  सरकारी  उपक्रमों  के  Payment  of  bonus  to  officers  of  public

 Undertakings
 कारियों  को  बोनस  का  भुगतान

 4404  बोझ ग  विमानों  के  लिये  पालम  Hanger  rebuilt  at  Palam  Airport  for

 39
 हवाई  ASS  पर  हैंगर  का  पुन

 Boeing  Aircraft

 निर्माण

 4405  रिवेंज  बेक  श्राफ  Strikejin  the  Reserve  Bank  of  India,

 Madras
 मद्रास  में  हडताल

 ating  of 4406  fafstz  बेक  के  साथ  Ch  Weel  ile  Ul  Syndicate  Bank

 घडी

 Customs  Duty  on  Tractors 4407  ट्रैक्टरों  पर  सी  मा  शुल्क

 4408  मणिपुर  राज्य  परिवहन  की  Workshops  for  constructing  bodies  of

 बसों  are  ट्रकों  का  ढांचा
 Buses  and  Trucks  of  Manipur  State

 Transpot  62
 बनाने  वाली  विंदास

 (  viii  )
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 Working  of  Manipur  State  Transport 4409  मणिपुर  राज्य  परिवहन  का

 कोय  कारण

 4410  पूर्वी  जोन  में  जनजाति  संस्कृति  Study  of  Tribal  Culture  in  Eastern  Zone

 का  अ्रध्ययन

 4411  कोकाकोला  एक्सपोर्ट  Profit  Remittances  of  Coco  Cola  pExport

 रेहन  द्वारा  विदेश  भेजनी  पायी  Corporation

 लाभ  की  राशि

 4412  उडीसा  की  पिछडी  हुई  Upliftment of  Backward  Tribes  in  Orissa

 जातियों  का  उत्थान

 Damage  caused  to  Porbunder  Port  65 4413  पोरबन्दर  पत्तन  को  हुईं  क्षति

 4314  मन्दिरों  के  अधिकार  में  सोने  Value  of  Gold  in  Possession  of
 Temples

 का  मुल्य

 4415  तामिलनाडू  के  तिरनेलवेली  Development  of  Courtallam  in  Tirune.

 Ivel  District  of  Tamil  Nadu  as  a  Tourist जिलें  में  कोट  सल्लम  का

 पेंशन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास
 Centre

 4416  मध्य  gta  में  हरिजनों  के
 Drinking  water  facilities in  Villages  in

 ग्रामों में  पीने  के  पानी  की
 Madhya  Pradesh  inhabited  by  Hari-

 सुविधायें  jans

 4417  पानीपत  के  निकट  एक  कार  a  Seizure  of  Watches  from  a  car  near

 Panipat  67
 घड़ियों  को  पकड़ा  जाना

 4418  उद्योग  तथा  कृषि  सम्बन्धी
 Research  on  Subjects  relating  to  Indus-

 विषयों  पर  अनुसन्धान  कार्य
 try’and  Agriculture  67

 4419  दिक्षा  संस्थानों  में  शारीरिक
 Provision  of  facilities  for}’Physical  Edu.

 दिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  '  cational  Instructions  68

 व्यवस्था

 4420  अन्तर  परीक्षा  Setting  up  of  Inter-Universities  Exami.

 बोर्ड  को  स्थापना  nation  Board  68

 4421  कालेजों  में  प्रवेश  के  लिये  Acceptance  of  donations  for  Admission

 चन्दा  लेना  to  Colleges  69

 (  ix
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 4422  पटना  स्थित  राष्ट्रीयकृत  बेक  Nationalised  Banks  in  Patna

 4423  सांस्कृतिक  संस्थानों  का  Development  of  Cultural  Institutions

 विकास

 Development  of  Tourism  in  Mysore  71--72 4424  मैसूर  में  पयंटन  विकास

 4425  जीवन  बीमा  निगम  =  द्वारा  Insurance  Schemes  Evolved  by  the  LIC  12.0

 निकाली  गई  बीमा  योजनायें

 Committee  of  NYCRR NVEON  T  Appointment 4426  राष्ट्रीयकृत  दी  ठीक  ग्रनुसन्घान

 तथा  प्रशिक्षण  परिषद  में

 नियुक्तियों  सम्बन्धी  समिति

 ~!
 4427  उत्तरी  बंगाल  में  Opening  of  Branches  of  Nationalised

 राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  की  शाखायें  खोला  जाना  Banks  in  North  Bengal

 Scheme  to  Construct  a  Bridge  over  the 4428  पश्चिम  बंगाल  के  कच  बिहार

 जिले  में  मथाभंग  के  निकट
 River  Manshai  near  Mathabhanga,
 District  Cooch  Behar  (West  Bengal)

 weal  नदी  पर  एक  पुल  के

 की  योजना

 4429  मना गुडी  तथा  कूच  बिहार  के  Change  in  the  Course  of  National  High-

 way  No,  31  between  Maingauri  and बीच  राष्टीय  राजपथ  संख्या

 31  के  माग  में  परिवर्तन
 Cooch  Bihar  75.0

 4430  कूच  बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  Financial  Assistance  by  Nationalised
 Banks  in  Cooch  Behar बैंकों  के  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 4431  उद्योगों  को  ऋणी  देना  Supply  of  Credit  to  Industries

 Members  of  the  Boards  of  Directors  of 4432  सरकारी  होटलों  के  निदेशक

 मंडल  के  सदस्य  Hotels  owned  by  Governn  "211 ent

 4433  भारत  गें  प्रधामंत्री  किये  गये  Travel  Agents,  Photographers  and  T.  V.

 यात्रा  एजेंट  फोटोग्राफर  तथा  Film  Producers  invited  to  India

 टेलिविजन  फिल्म  निर्माता

 4434  ग्रनुसूचित  जाति  आदिवासियों  Grant  to  Madhya  Pradesh  Government

 के  शिक्षा  सम्बन्धी  उत्थान  के
 for  Educational  uplift  of  Scheduled
 Caste  Adivasis  79

 लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार
 क्यो
 नाद

 अनुदान

 (x
 )
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 Loan  from  World  Bank  for  Farming  and
 4435  हरियाणा  तथा  तामिलनाडु  में

 Recl  gama Galila  tian tion  of  lan all  din  Haryana  and

 फार्मिग  तथा  ऊष्यकरण  के  Tamil  Nadu  80

 के  लिये  विषव  बंक  से  ऋण

 ६० 4436  भारत  में  विदेशी  बेक  Foreign  Banks  in  India

 4437  भारत  में  पंजीकृत  लेखा  Regist किसका  SIO  ered  Audit  Fir «/  ६६  abby ec  in  India  80-81

 क्ष क  फर्म

 Advances  by  Scheduled  Bank  to  Co-
 4438  सहकारी  क्षेत्र  के  aga  चित

 operative  Sector  81.0

 बैंकों  द्वारा  ऋण

 4439  पूर्णिया  सहरसा  में
 Proposal  to  introduce  Air  Service  in

 Purnea  and  Sharsa  81
 विमान  सेवायें  प्रारम्भ  करने  का

 प्रस्ताव

 National  Council  of  Applied  Economic
 4440  व्यवहारिक  आधिक  अनुसन्धान

 Research  82
 की  राष्ट्रीय  परिषद्‌

 ns  Stadium  in  Eden  Garden,  Calcu  ta

 4441  ईडन  कलकत्ता

 क्रिड़ांगन

 Sanction  of  Projects  by  Agriculture  Refi_ 4442  कृषि  पूर्ववृत्त  निगम  द्वारा
 nance  Corporation  83

 योजनाकारों  को  स्वीकृति  दिया

 जाना

 Policy  Re.  University  Education
 4443  विश्वविद्यालय  सम्बन्धी  नीति

 Tax  Exemptions  on  Products  produced
 4444  कुटिया  उद्योगों  द्वारा  निर्मित  by  Cottage  Industries  84

 उत्पादों  पर  कर  से
 खट

 Employment  (0  5.  and  S-  T  in  the
 4445  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  भ्रनुसूचित  Nationalised  Banks

 जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जन

 जातियों  का  रोजगार

 4446  मारमुगाश  में  नाविक  भर्ती  Setting  up  of  Seamen’s  Recruitment

 Marm: ह ा agoa  85
 केन्द्र  को  स्थापना  Centre

 in

 Proposal  to  build  Civilian  enclave  at 4447  डबोलियम  हवाई  अड्ड  पर
 Dabolim  Airport  85

 सिविलियन  एन्क्लेव  के  निर्माण

 का  प्रस्ताव

 (  xi है
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 Assistance  to  flood  affected  Districts  in 4448  केरल  के  बाढ़  ग्रस्त  जिलों  के
 Kerala  86

 लिये  सहायता

 4449  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  Accumulation  of  revision  petitions  under

 Customs  and  Central  Excise  Act.  86
 उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी

 कामों  का
 इकट्ठा  होना

 Exemption  given  to  Teachers  and  Prin- 4450  अन्दमान  में  उच्चतर  माध्यमिक
 cipals  of  Higher  Secondary  Schools

 Anda स्कूलों  के  प्रिंसिपलों  तथा  in  ANU  mal न्य  15 |  87

 gat  at  दी  गई  छूट

 Debt  . . \  tten  off  by  Nationalised  Banks 4451  राष्ट्रीयकृत  tat  द्वारा  ऋणों

 की  राशियों  को  बट्ट  खाते  में

 डालना

 4452  ऋण  देने  के  बारे  में  बैंकिंग
 Banking  policy  regarding  lending  88

 नीति

 4453  भारतीय  क्षेत्र  पर  से  अ्रपने  Pakistan’s  complaint  to  International
 Civil  Aviation  Organisation  regard- विमानों  की  उडानों  पर

 बाघ  लगाने  के  सम्बन्ध  में
 ing  ban  on  over  flights  of  {their  air-
 craft  over  Indian  Territory

 स्तान  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  नागर

 विमान  संगठन  से  शिकायत

 4454  त्रिपुरा  की  त्रिपुरी  भाषा  का  Developmeut  of  Tripuri  language  of

 Tripura विकास

 4455  मध्य  प्रदेश  के  जिले  में  Security  Press,  Dewas  District,  Madhaya

 सिक्योरिटी  प्रेस  Pradesh

 4456  अनुसूचित  क्षेत्रों  तथा  Commission  for  Administration  of  Sche-
 duled  Areas  and  Scheduled  Tribes

 सूचित  जन  जातियों  के  91

 सन  के  लिये  आयोग

 4457  ग्वालियर  खजुराहो  सडक  को  Connectionfof  Gwalior  Khajuraho  Road

 with  National  Highway  No.  3
 राष्ट्रीय  राज  जमीन  संख्या

 से  जोडना

 (  xii )
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 4458  बम्बई  aims  गोवा  सड़क  FT  Development  of  Bombay  Konkan  Goa

 Road  as  a  National  Highway  92
 राष्ट्रीय  राजपथ  के  रूप  में

 विकास
 Steamer  Service  between  Bombay  and

 4459  बम्बई  wit  मंगलौर  के  बीच
 Mangalore  3

 स्टीमर  सेवा

 Amount  alloted  for  Development  of
 Tourism  in  Kerala  93

 faa  आवंटित  राशि

 में  National  Monuments  in  Tamil  Nadu 4461  तमिलनाडु  राष्ट्रीय

 स्मारक

 4462  शिप  बिल्डिंग  Special  Training  to  Harijan  Boys  at  Ship
 94 पत्त नम  में  हरिजन  लड़कों  को  Building  Yard,  Visakhapatnam

 विशेष  प्रशिक्षण

 4463  आदिवासी  संस्थान
 Tribal  Institutions

 4464  आदिवासी  बिकास  सम्बन्धी
 Opening  of  New  Tribal  Development

 नये  ब्लाकों  की  स्थापना

 Literary  among  Backward  Tribes  in 4465  उडीसा  की  पिछड़ी
 Orissa जातियों  में  साक्षरता

 4466  मद्रास  पतन  की  तेल  जटटी [श  की  Progress  of  Oil  Jetty  at  Madras  Port’
 प्रगति

 Recommendatiors  of  the  Bhagavana-
 4467  भगवंतम  समिति  की  सिफ़ारिशों  tham  Committee  98

 Improvement  of  Girna  Bridge  near 4468  महाराष्ट्र  के  नासिक॑  जिले  में

 मालेगांव  के  निकट  गिरना  पुल
 Malegaon,  District  Nasik  (Maharashtra)  98

 को  सुधारा  जाना

 ध्यानाकषंणा  सतना  के  बारे  में  Re:  Calling  Attention

 विभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table

 विधेयकों  पर  अनुमति  Assent  to  Bills

 mea  राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकार  International  Airports  Authority  Bill
 Introduced  {  02 विधेयक  पुर  स्थापित

 (  xiii  )
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 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  as  Central  Board  of  Direct  Taxes  (Valida-
 tion  of  Proceedings)  Bill-Introduced का  विधेयक

 स्थापित

 Dem:  anas  10 ande  fr  1  Crants,  103
 प्रावधानों  की  1971-72

 रक्षा  मंत्रालय  Ministry  of  Defence  104

 Shri  N.  Srikantan  Nair  104 श्री  श्री  कांता  नायर

 Shr} ‘Ak  D.N,  a श्री  तिवारी

 श्री  एम  पटेल  Shri  H.M.  Patel

 पत्ती att  मुल्की  रा  ्  हि  Shri  Mulki  Raj  Saini

 Shri  N.  Tombi  Singh aft  टोम्बा  सिह

 Shri  Samar  Guha

 श्री  राम  सहाय  पांडे  शु  ए  oe  euuyy

 Shri  J.  M  Gowder
 श्री  गौडर  ave  नरपत  ती  ६16.  112--113

 Shri  Vidya  Chara  n  Shukla

 श्री  बिष्ट  Shri  N.S,  Bisht

 117--118 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  Shri  Mohammad  Ismail

 श्री  नरसिम्हा  रेडडी  Shri  Narasimha  Reddy  118

 मेलको टे  Dr.  Melkote

 श्री  जगजीवन  राम  Shri  Jagjiva a.  in  Ram &  INQ  110

 विधेयक  स्थापित  Bill  Introduced  119

 Boundary  Commission  Bill 1.  श्री  मधु  दण्डवत  का  सीमा  प्रयोग  by  Prof,
 1971  Madhu  Dandavate  119--120

 2.  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  का  Contitution  (Amendment)  Bill  (Amend-

 संविधान  विधेयक  dment  of  Articles?19  Dr
 Laxminarain  Pandey  120 19  शर  326  का

 (  xiv)
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 Constitution  (Amendment)  Bill 3.  श्री  मधु  दण्डवते  का  संविधान
 (Insertion  of  new  Articles

 )  1971
 Madhu and  by  Prof.

 120 अ्रनुच्छंद  23  23  ख  Dandavate

 पौर
 23  ग  का  तरन्त

 4.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  का  Constitution  (Amendment)  Bill  (Amen.
 संविधान  विधेयक  dment  of  Article  368)  by

 shri  Atal  Bihari  Vajpayee  121 1971  368  का

 aaa

 5.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  का  Constitution  (Amendment)  Bil)
 संविधान  विधेयक  (Substitution  of  Article  370)  by  Shri

 Atal  Bihari  Vajpayee  121 1971  370  का

 प्रतिस्थापन

 श्री  राम  रतन  वर्मा  का  Possession  of  Fire  arms  and  Ammunitions

 Bill  by  Shri  R.  R.  Sharma
 युद्ध  शौर  गोलाबारूद  कब्जे  में

 रखना  1971

 Preventi ris  vention  of  Conversion  Bill  122
 सं परि वतन  रोक  विधेयक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव
 Motion  to  consider-negatived  122

 6
 श्री  विश्वनाथन  Shri  G.  Viswanathan  122

 Shri  S.  M.  Banerjee  122 श्री  बनर्जी

 Shri  Mohsin श्री  मोहसिन

 श्री  जगन्नाथ  राव  Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 संसद  संशोधन  Parliament  (Prevention  of  Disqualifica-
 tion)  Amendment  o

 विषयक  3  का
 Section  124

 घन  लिया  गया

 विचार  करने  का  प्रस्ताव
 Motion  to  consider  124

 श्री  SN fr T.  श्री  कान्ता  नायर
 Shri  N.  Srikantan  Nair

 श्री  दशरथ  देव
 Shri  Dasaratha  Deb  127

 श्री  मधुकर  Shri  K.  M.  Madhukar  127

 कैलास
 Dr.  Kailash  128

 (  xv  )
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 श्री  BIT,  Sbri  R.  R.  Sharma

 Shri  G,  Viswanathan  129 श्री  विश्वनाथन

 Shri  M.  ANAT Ram
 opal  Reddy एम०  रामगोपाल  रेड्डी

 श्री  शशि  भूरा
 Shri  Shashi  Bhushan

 श्री  एच०  WAITo  गोखले  Shri  H.  R.  Gokhale

 Gift-Tax  (Amendment)  Bill  134 दान  कर  विधेयक

 22,23  शादी  का  (Amendment  of  Section  22,23  etc.)  134

 to च्च्  consider ser विचार  करने  का  प्रस्ताव  Motion  134

 न ry  पय  सी  सामन्त  Shri  S.C,  Samanta  134 सुन  MT.

 श्री  गणेश  Shri  K.R.  Ganesh  135

 (  xvi  |



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK
 Saeki

 DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 9  1971/18,  1893

 Friday,  July  9,  1971/Asadha  18,  1893  (Saka)

 a

 लोक-सभा  ग्यारह  बने  समवेत

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 श्धष्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 ]

 Mr,  Speaker  in  the  Chair  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  saz

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कलकता  उडानें  बन्द  करने  के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 एयर  लाइनों  को  ऋतुमति

 करेंगे  कि  :

 1021.  ot  गदाधर  साहा  :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  एयरलाइनों  को  कलकत्ता  से  उड़ानें  बन्द  करने
 पौर  बम्बई  से  अथवा  दिल्‍ली  से  उड़ानें  भरने  की  प्रनुमात  दे  दी

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ak

 सरकार  ने  कलकत्ता  हवाई  wes  की  नई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  इमारतें  के  विकास  पर  कितनी
 राशि  खच  को  है  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  कश  :  ate  सरकार  को  इस
 ara  की  चिन्ता  है  कि  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्र  के  रूप  में  कलकत्ता  का  महत्व  किसी  भी

 तरह  का  नहीं  होना  चाहिये  ।  विदेशी  एयरलाइनों  के  AMIN  van  विचार-विवेक  कौर
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 विदेशों  में  अपने  वाहक  की  प्रावश्यकताय्रों  को  ध्यान  में  रखते  परिचालनों  के  प्रकार  में  कुछ

 समंजन  किया  गया  है  ।

 कलकत्ता  विमान  क्षेत्र  पर  लगभग  करोड़  रुपये  की  प्र नुमा नित  लागत  से  नये

 टर्मिनल  भवन  का  निर्माण  fear  गया  है  |

 श्री  गदाधर  साहा  :  मन्त्री  उन  पश्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  के  नाम

 बतायेंगे  जिन्हें  कलकत्ता  से  उडानें  बन्द  करने  की  अनुमति  दी  गयी  है  ?

 डा०  कण  सिंह  :  यह  बताने  से  पुर्व  मैं  श्री मन  की  प्राज्ञा  से  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता

 हु  ।  किसी  विशेष  स्थान  को  उड़ान  भरने  के  लिये  aa  किसी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनी  को

 बाध्य  नहीं  कर  सकते  .  वे  वाणिज्यिक  हार्ट  से  उड़ानों  के  बारे  में  निश्चय  करती  हैं  ।

 जिन  हवाई  कम्पनियों  ने  हाल  ही  में  कलकत्ता  से  उड़ानें  बन्द  की  हैं  उनके  नाम  हैं  :

 श्रलिटेलीया  तथा  लुफयन्सा  ।  परन्तु  गत  तीन  चार  वर्षों  में  जिन  अन्य  तीन  हवाई

 कम्पनियों  ने  उड़ानें  बन्द  को  हूं  उनके  नाम  हैं  :  एयर  कंथेपसिफिक  तथा

 जोलैवेनॉन  की  एक  मालवाहक  कम्पनी  थी  ।

 श्री  गदाघर  वे  कौनसी  विमान  कम्पनियां  हैं  जो  भ्र भी  भी  कलकत्ता  से  उड़ानें  भर

 रही हैं  ?

 डा०  करा  fag  :  इस  समय  कलकत्ता  सोनी  विमान  कम्पनियां  उडाने  भर  रही  हैं  उनके

 नाम हैं
 :  जापान  पैन  रायल  नेपाल

 एयर  ऐस  थाई  एयरवेज  युनाईटिड  बर्मा  एयरलाइन्स  परन्तु  इनमें  से

 पैन  ऐम  ने  नोटिस  दिया  है  कि  पहली  अगस्त  से  उडाने  नहीं  भरी  जायेंगी  ।

 श्री  सुबोध  हन् सदा :  क्या  यह  तथ्य  है  कि  कुछ  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  के  साथ

 बातचीत  चल  रही  है  भ्र ौर  यदि  हां  कलकत्ता  से  बन्द  करने  वाली  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान

 कम्पनियों  के  साथ  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 डा०  कर्ण  सिंह  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  देशों  तथा  एयरलाइन्स  के  बीच

 द्विपक्षीय  समझौते  के  परिणामस्वरूप  विमान  सेवायें  प्रारम्भ  की  जाती  हैं  ।  इन  समझौतों  के

 सम्बन्ध  में  होने  वाली  बातचीत  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  ate  जब  विशेषतया  नई  किस्म  के  विमान

 की  उड़ानें  प्रारम्भ  की  जाती  हैं  तो  नई  सिरे  से  बातचीत  की  जाती  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  महोदय  ने  बताया  हैं  कि  विमान  कम्पनियों  को  वाणिज्यिक  दृष्टि
 से  उड़ानें  भरने  सम्बन्धी  निश्चय  करने  की  स्वतन्त्रता  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  कलकत्ता  से  उडानें  बन्द  करने  वाली  विमान  कम्पनियों  ने  ag  aH  प्रस्तुत  किया  कि  पर्याप्त

 मात्रा  में  लोग  यात्रा  नहीं  करते  शौर  यदि  तो  मेरा  अनुमान  है  कि  दूसरी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान

 कम्पनियां  भी  यह  तक  दे  सकती  हैं  अथवा  कया  ऐसा  wee  कारों  से  तो  नहीं  है  जिन्हें  राजनीतिक

 किरण  कहा  जा  सकता  है  ?
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 लाए  बनवाकर '७-.

 डा०  करो  सिंह  :  एक  विदेशी  विमान  कम्पनी  विभिन्‍न  कारणों  से  इस  प्रकार  का  निश्चय

 करती  है  शौर  दूसरे  देशों  में  उड़ानें  भरने  सम्बन्धी  हमारे  भी  इस  प्रकार  के  कारण  होते  हैं  ।  इस  में

 वाणिज्यिक  तथा  अरन्य  बातें  होती  हैं  ।  मेरे  लिए  यह  बताना  वास्तविक  रूप  से  कठिन  होगा  कि

 उन्होंने  किन  कारणों  से  ऐसा  किया  ।  परन्तु  वे  सामान्य  तौर  पर  कहते  हैं  परिवहन

 करना  चाहते  वे  वास्तविक  कारण  नहीं  बताते  ।  यदि  मैं  विस्तार  से  ae  तो  मैं  awa

 करता  हु  कि  दोनों  बातों  के  कारण  ऐसा  होता  है  ।  एक  तो  यातायात  का  कारण  है  शौर  मेरे

 विचार  में  दूसरा  जिसे  हमें  स्वीकार  करना  पश्चिम  बंगाल  में  गड़बड़  की  स्थिति

 भी  इसके  लिये  उत्तरदायी  है  ।  मैं  वादा  करता  हू  कि  ऐसा  शझस्थायी  तौर  पर  होगा  भ्र ौर  कलकत्ता

 जो  कि  qa  भारत  का  मुख्य  द्वार  सबसे  बड़े  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  रूप  में  qa  cay

 प्राप्त  कर  लेगा  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  क्या  मैं  जान  सकता  हु  कि  कलकत्ता  से  उड़ानें  भरने  वाली  इन

 कम्पनियों  को  साफतौर  ज  अथवा  मीनाम्बक्कम  हवाई  अड्डा  से  उडानें  भरने  की  श्रुति

 प्रदान  की  गयी  है
 ?

 डा०  करं  सिह  :  श्री मन  जेसा  कि  श्राप  जानते  हमारे  देश  में  चार  भ्रन्तर्राप्ट्रीय  हवाई

 ase  हैं  att  हम  सामान्यतया  किसी  वायुयान  को  दो  से  श्रमिक  स्थानों  से  उडानें  भरने  की

 भ्र नुम ति  नहीं  देते  ।  उनकी  ग्रावश्यकताशओं  are  हमें  उनसे  क्या  श्र  जायें  इसको  ध्यान  में  रख

 कर  बातचीत  की  जाती  है  ।  पहले  पहल  कलकत्ता  तथा  बम्बई  दो  बड़े  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  ass  थे  |

 अब  विदेशी  विमान  कम्पनियों  में
 यह  प्रवृत्ति  बढ़  रही  है  कि  दिल्‍ली  से  उड़ानें  भरें  क्योंकि  यह

 भारत  के  सबसे  महत्वपूर्ण  हवाई  अड्ड  का  रूप  कारण  कर  रहा  श्रुति  विमान  कम्पनियां

 कलकत्ता  से  दिल्‍ली  की  कौर  ar  रही  हैं  ।  परन्तु  जेसा  कि  मैंने  कहा  मु  आशा है
 कि  निकट

 भविष्य  में  इस  स्थिति  में  परिवहन  होगा  ।

 केन्द्रीय  स्कूलों  में  दक्षिण  भारतीयों  भाषाश्रों  का  पढ़ाया  जाना

 *
 1023.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :

 कया  शिक्षा  शौर  समाज  हत्यारा  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि

 क्या  देश  के  अनेक  केन्द्रीय  स्कूलों  में  दक्षिणा  भारतीय  भाषियों  को  पढ़ाने  की  कोई

 सुविधा  नहीं

 क्या  सरकार  का  विचार  ये  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  कौर  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण हैं
 ?

 शिक्षा  site  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 :  शौर
 :  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण

 कौर  :
 केन्द्रीय  स्कूलों  की  स्थापना  जो  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  के  नाम  से  भी
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 प्रसिद्ध  दूसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  के  ध्रनुसरणा  में  की  गई  है  ।  आयोग  ने  केन्द्रीय

 कार  के  ऐसे  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  जिनका  अक्सर  तबादला  हो  सकता  सामान्य

 पाठ्यचर्या  ate  दिक्षा  माध्यम  के  माध्यमिक  स्कूलों  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  थी  ।  केन्द्रीय

 स्कूलों  स्थानान्तरणीय  रक्षा  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  धौर  अखिल  भारतीय

 सेवाझों  के  कार्मिकों  के  बच्चों  के  प्रवेश  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  अन्य  चलायमान  ऐसे  व्यक्ति

 इन  स्कूलों  में  दाखिले  के  पात्र  जो  इस  प्रकार  की  सामान्य  दिक्षा  पद्धति  के  इच्छुक
 हज़रात

 '
 प्राथमिकता  की  श्र  रियों  की  जरूरते  पुरी  करने  के  बाद  कोई  सीट  बाकी  हो  ।  इन  स्कूलों

 हिन्दी  ate  श्रंग्रेजी भ  के  माध्यम  से  शिक्षा  दी  जाती  है  कौर  विद्याथियों  को  केन्द्रीय  माध्यमिक

 दिक्षा  नई  दिल्‍ली  द्वारा  संचालित  अखिल  भारतीय  उच्च  माध्यमिक  परीक्षा  के  लिए  तैयार

 किया  जाता  है  ।  सामान्य  पाठ्यचर्या  के  जिस  क्षेत्र  में  कोई  केन्द्रीय  स्कूल  स्थित

 उस
 क्षेत्र

 की
 क्षेत्रीय

 भाषा  भी  उक्त  स्कूल  में  पढ़ाई  जाती है  ।  इसके  लिए  शर्त  यह  है  कि  इस

 सुविधा  को  प्राप्त  करने  के  इच्छक  कम  से  कम  20  विद्यार्थी  होने  चाहिए  ।

 at  ए०  के०  गोपालन  जानना  चाहता  हू  कि  कया  शिक्षा  मन्त्रालय  को  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  दक्षिणी  क्षेत्र  की  सेक्शन  श्राफिसस  एसोसिएशन  की  कौर  से  केन्द्रीय  विद्यालयों

 में  शिक्षा  के  माध्यम  site  उनकी  शिकायतों  सम्बन्धी  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुमा  है  ?  यदि  तो

 इन  श्रभ्यावेदनों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  ?  क्या  उन्हें  कोई  उत्तर  दिया

 गया  था  ?

 थी  डी०  पी०  यादव  :  केन्द्रीय  विद्यालयों में  दिक्षा  का  माध्यम  प्रंग्रेजी  तथा  हिन्दी  है  ।

 कौर  हमने  इन्हीं  माध्यमों  को  लागू  किया  है  ।

 श्री  go  के ०  गोपालन  :  मैंने  ger  पूछा  था  किਂ  क्या  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  मिला  है

 are  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  उन्होंने  कहा  कि  अंग्रेजी  तथा  हिन्दी  दोनों  माध्यम  हैं  ।  क्या  मित्ताल

 को  कोई  ज्ञापन  मिला  है  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  श्रीमान  जी  ।

 श्री  ए०  के०  गोपालन  :  प्रदान  पूछने  का  क्या  लाभ है
 ?  शिक्षा  मन्त्रालय  को  एक

 ज्ञान  भेजा  गया  है  जिसकी  प्रतियां  प्रधान  श्री  स्वामी  श्री  मनोहरन  तथा  सेठ

 गोविन्द  दास  a  अन्य  संसद  सदस्यों  को  भेजी  गई  मन्त्री  महोदय  को  बताना  चाहिये  कि  उन्हें
 ज्ञापन  प्राप्त  gals  श्रथवा  नहीं  ।

 mene  महोदय :  ज्ञापन  किस  तारीख का  है  ?

 श्री ए०
 कै०  गोपालन  :  ज्ञापन  की  तारीख  3--6-1971  है  ।

 श्री  डी०पी०  यादव
 :

 मैं  ज्ञापन  को  देखकर  उसके  ब्यौरे  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त
 करना  चाहूंगा  |
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 श्री  yo  के०  गोपालन  :  मन्त्री  महोदय  ने  जो  वक्तव्य  दिया  है  उसमें  लिखा  है  :

 पाठ  यक्  के  भ्र ति रिक्त  केन्द्रीय  विद्यालय  में  उस  क्षेत्र  की  क्षेत्रीय  भाषा  को  पढ़ाने  का  प्रबन्ध  किया

 गया  ह्

 क्या  मैं  जान  सकता  हू  कि  कया  कुछ  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  ल्लिभाषा  सूत्र  का  पालन  नहीं

 किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  जहाँ  तक  शिक्षा  के  माध्यम  का  प्रदान है  क  ७.७  के के

 देश  के  अधिकांश  दक्षिणी  भागों  में  25  विद्यालयों  में  क्षेत्रीय  भाषियों  की  पढ़ाई  प्रारम्भ  की  गई

 जहां  विद्यालय  में  20  छात्र  हों  वहां  हम  क्षेत्रीय  भाषा  पढ़ाने  के  एक  अध्यापक  नियुक्त

 करते  हैं  ।

 श्री  ए०  के ०  गोपालन  मेरो  seq  तो  कुछ  कौर  ही  था  ।  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि  क्षेत्रीय

 भाषा  भी  पढ़ाई  जायेगी  ।  कुछ  विद्यालयों  में  क्षेत्रीय  भाषा  प  ale
 be  4  नहीं  जाती  ।

 क्या  सरशार  इस

 सम्बन्ध  में  जांच  करेगी  ?

 श्रेय  महोदय  :  इसकी  जांच  कीजिये  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  इसके  बारे  में  मैं  पता  लगाऊंगा  |

 उतरी  ए०  के०  गोपालन  :  यहां  कराने  वाले  नये  मन्त्रियों  को  कोशिश  करके  प्रश्न  को  समझकर

 उचित  उत्तर  देना  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होता  तो  wea  पूछने  का  क्या  लाभ  है  ?

 meas  महोदय  :  वे  सबसे  छोटी  ary  के  हैं  रोक  नये  मन्त्री  हैं  ।

 ait  ए०  पे ०  गोपालन  :  इसलिये  मैं  कहता  हु  कि  वे  बौर  समय  ले  सकते  हैं  ।

 पुरान
 प

 अध्यक्ष  महोदय  :  सबसे  छोटी  वायु  के  मन्त्री  का  सबसे  ह  सादिक
 सदस्य  से  वास्ता

 पड़ा  है  |

 थी  चार  वी०  स्वामीनाथन  :  क्या  सरकार  दक्षिणा  भारत  स्थित  विद्यालयों  में  दक्षिणा

 भारतीय  भाषाओं  की  पढ़ाई  चालू  करायेगी  ?

 श्री  जगन  नाथराव  :  केवल  दक्षिणा  भारत  में  ही  क्यों  ?  उत्तर  भारत  नी  ड

 श्री  कार  ato  यदि  सभी  विद्यालयों  में  ऐसा  हो  तो  मुझे  कोई  आपत्ति

 नहीं  सरकार  का  दक्षिण  भारत  में  तो  ऐसा  कर  ही  देना  चाहिये  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  मैं  उन  विद्यालयों  के  नाम  बताता  हु  जिनमें  क्षेत्रीय  भाषायें  पढ़ाई
 जा  रही  हैं

 *  ह  ७  के  क

 श्री  कार  ato  स्वामी  नाथन्‌  :  हमें  उसमें  दिलचस्पी  नहीं  है  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि

 क्या  मन्त्री  महोदय  दक्षिण  भारत  के  बिद्यालयों  में  दक्षिणा  भारतीय  भाषियों  की  पढ़ाई  चालू  करने

 की  वांछनीयता  पर  विचार  करेंगे
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 at  डी०  पी०  यादव  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 झव्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  शान्ति  से  प्रदान  पुछना  चाहिये  कौर  मन्त्री महोदय

 को  चक्कर  में  नहीं  डालना  चाहिए  ।  माननीय  सदस्य  की  इस  प्रकार  की  शारीरिक  चेष्टाश्रों  से

 मन्त्री  महोदय  भय  भी  त  हो  जाते  हैं  ।

 श्री  शरार ०  ato  स्वामीनाथन  :  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  क्या है
 ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  हम  विचार  करेंगे  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  I  will  ask  the  question  insuch a  way  th  at  fthe
 Minister  will  find  it  easy  to  answer,  He  has  stated  that  the  medium  of  Instruction  in

 Central  Schoo!  is  English  or  Hindi.  Has  he  received  any  complaint  stating  that  there  is

 only  English  as  the  medium  of  Instruction  in  some  non-Hindi  area  schools  ?

 Shri  D.  Yadava  :  There  is  no  such  school.

 श्री  बाल  तन्डायुतम  :  वक्तव्य  से  पता  चलता है  कि  किसी  विद्यालय  विशेष  में  उत

 क्षेत्र  की  क्षेत्रीय  जिसमें  विद्यालय  स्थित  की  पढ़ाई  का  प्रबन्ध  गया  है  ।  क्या

 सरकार  छात्र  को  उसके  क्षेत्र  की  भाषा  पढ़ाने  का  भी  प्रबन्ध  करेगी  ताकि  वह  पति  arg  भाषा

 को  भी  पढ़  सकें  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  यदि  किसी  विद्यालय  में  छात्रों  की  संख्या  20  हो  तो  हम  उनकी

 भाषा  पढ़ाते  हैं  ।

 श्री  बाल  तष्डायुतम  :  मैं  उस  क्षेत्र  की  भाषा  के  विषय  में  पूछ  रहा  हू  जिससे  छात्र  का

 सम्बन्ध  है  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  उनका  मतलब  छात्र  के  क्षेत्र  की  भाषा  से  है  |

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  यह  विद्यालय  उन  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए है  जिनका

 नात रण  होता  रहता  है  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  उनमें  स्थानीय  लोगों  को  भी  प्रवेश  मिल  जाता  है  ।

 श्री  बाल  तन्डायुतम  :  मन्त्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  क्या

 सरकार  उस  क्षेत्रीय  भाषा  की  पढ़ाई  का  प्रबन्ध  करेगी  जिससे  छात्र  का  सम्बन्ध  हो  ?

 अघ्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि  20  छात्र  हों  तो  विचार  करेंगे  ।

 श्री  बी०  एन०  रेड्डी  :  इन  विद्यालयों  में  कौनसा  सूत्र  लागू है
 ?  द्विभाषी  azar  त्रिभाषा

 सूत्र  ?
 सरकार  को  इस  भूल  प्रदान  का  उत्तर  प्रवीण  देना  चाहिये

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  कोई इन  प्रकार
 ङ्घ  है

 जिससे  छात्र  को  उसकी  क्षेत्रीय  भाषा  पढ़ाई  जा  सके  |

 थी  डी०  पी०  यादव  :  यदि  20  छात्र  हों  तो  उन्हें  उनकी  भाषा  पढ़ाई  जाती  है  ।

 श्री  बाल  तन्डायुतम
 :

 वे
 तो

 वक्तव्य  में
 जो

 लिखा  है  उसी  को  दुहरा  रहे  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  मन्त्री  महोदय  को  अ्रपनी  पसन्द  का  उत्तर  देने  के

 लिये  मजबूर  नहीं  करना  चाहिये  ।

 श्री  बाल  तन्डायुतम  :  यह  प्रदान  मेरी  पसन्द  का  नहीं है  ।
 वक्तव्य

 के  अनुसार  उस  क्षेत्र

 की  भाषा  की  पढ़ाई  का  प्रबन्ध  है  जिसमें  विद्यालय  स्थित  है  ।  क्या  उनका  मतलब  है  कि  faa  जियों

 को  उनकी  इच्छानुसार  उनकी  मातृभाषा  भी  पड़ाई  जायेगी  ?

 meat  महोदय  :  यही  तो  वे  कह  रहे  यदि  20  छात्र  हों  तो  ऐसा  sara  हो

 सकता  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  ने  मन्त्री  महोदय  की  स्पष्ट  बात  सभा

 नहीं  है  ।

 बोइंग  747  की  तकनीकी  सम्बन्धों  कमियां

 1025,  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  पटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  सरकार  का  ध्यान  23  1971  के  इकाना  मिस्ट  में  747

 दी  एलीफेट  दे  कान्ट  टारगेट
 ace

 के  श्रन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 जिसमें  एयर  इण्डिया  द्वारा  हाल  ही  में  खरीदे  गये  बोइंग  747  की  बहुत  सी  तकनीकी  खामियों

 का  उल्लेख  किया  गयां

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 एयर  इण्डिया  ने  विमान  की  मशीनरी  में  कुछ  पुर्जे  बदलवाने  हैं  जो  इसके

 डिजाइन  में  दोष  का  पता  लगाने  के  कारण  आवश्यक  था  इसकी  लागत  का  भुगतान  भी  कर

 दिया  ate

 यदि  तो  इस  ग्र ति रिक्त  भुगतान  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मन्त्री  (  डा०  कर्ण
 :  जी  हदों  ।

 से  :  जब  भी  नये  विमानों  का  परिचालन  प्रारम्भ  किया  जाता  है  तो
 कुछ

 एक  तकनीकी  समस्यायें  सामने  आती  हैऔर  उपेक्षित  सुघार  एवं  संशोधन-कार्यों  के  करने  में  कुछ
 समय  लगता  है  ।  एयर-इण्डिय:द्वा रा  दो  बोइंग  विमान  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  ।  यह  विमान

 प्रारम्भ  में  निमित  बोइंग  747  विमान  का  दूसरा  परिष्कृत  रूप  है  जिसमें  निर्मितियों  द्वारा  वितरण

 की  तारीख  तक
 पे  क्षेत्र

 are  गये  सुधार  किये  गये  हैं  ।  इसका  मूल्य  7  प्रतिशत  अधिक  है

 भोर  विमान  के  ढांचे  में  सुधार  करने  के  अलावा  इसमें  लगे  हुए  ms  कौर  उनसे  अतिरिक्त  चार

 फालतू  इंजनों  में  भी  सुधार  किया  गया  है  ।

 mea  महोदय  :  क्या  मन्त्री  महोदय  उन्हें  विमान  से
 करवाकर  संतुष्ट  कर  सकेंगे  ?

 tam  देव  :  जेट  थातू  ग  747”  की  उड़ान  करने  पर  पता  चला

 कि  इसके  इन् जन  छोटे  थे  जो  झ्राशानुसार  वजन  उठाकर  नद्दी  ले  जा  सकते  थे  ak  विमान  सुघार

 7
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 की  आवश्यकता  थी  ।  क्या  यह  तथ्य  है  ?  यदि  तो  इंजनों  की  जांच  करने  से  पहली  ही  खरीद

 कसे  की  गयी  ?  इसके  अलावा  सुधार  करने  में  मुलभुत  कीमत  का  '7%  जो  व्यय  होगा  उसको

 कौन  वहन  एयर  इण्डिया  अथवा  विमान  कम्पनी  ?

 डा०  कर  साहब  हमने  शुरू  में  747  किस्म  के  विमान  का  क्र यादेश  दिया  था  ।  केवल

 हमने  ही  ऐसा  क्रयादेश  नहीं  दिया  कई  wea  विमान  कम्पनियों  ने  भी  इनका  क्रय  करके  उड़ानें

 चालू  कर  दी  थीं  ।  जब  विमान  प्रयोग  में  गया  तो  पता  चला  कि  कुछ  सुघार  करने  की

 प्रा वश्य कता  थी  फिर  यह  सुधार  उपयोगी  होंगे  ।  विमान  प्राप्त  करने  में  wat  15-16  दिन  दोष

 थे  हमने  सुघरा  हुआ  नमूना  अर्थात्  747  विमान  क्रय  करने  का  निश्चय  किया  ।  यह
 | स्वाभाविक  है  कि  इसी  मध्य  हुए  तकनीकी  विकास  का  हम  भरपुर  फायदा  उठाना  चाहते  थे

 सनत  हमें  उसी  सुधरे  हुये  नमूने  की  कीमत  सदा  करनी  है  ।  हमने  इस  समय  का  फायदा  उठाया

 ait  सुधरे  किस्म  का  विमान  क्रय  किया  है  |

 श्री  दशरथ  देव  :  क्या  यह  तथ्य  है  कि  मन्त्रिमण्डल  में  कोई  उच्च  शाक्ति  प्राप्त  व्यक्ति  है

 जो  चाहते  थे  कि  इस  विमान  का  प्रत्येक  भाग  अमेरिकन  अथवा  विदेशी  हो  ate  इसीलिये  विमान

 के  लिये  आवश्यक  गालीचे  ate  चित्र  भी  विदेशों  से  आयात  किये  गये  तथा  भारतीय  तकनीकों

 एवं  विमान  उद्योग  की  श्रवहेलना  की  गयी  ?  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  कया  मन्त्री

 महोदय  इन्हें  हटवाकर  हमारे  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देंगे  ?

 डा०  करं  सिंह  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  मन्त्रिमण्डल  में  कोई  ऐसा  व्यक्ति  हो  जिसका

 विमान  कम्पनी  में  किसी  प्रकार  का  हित  हो  ।

 श्री  seat  बिहारी  वाजपेयी
 :

 केवल  उच्च  सत्ता भद्र  पुरुष  है  ।

 डा०  करा  सिंह  :  जब  नया  विमान  खरीदा  जाता  है  तो  बहुत  से  उप कररा  भी  इसके  साथ

 aa  हैं  ।  मुक्के  पता  नहीं  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  विमान  को  भीतर  से  देखा  है  agar  नहीं  |

 उन्हें  देखकर  प्रसन्नता  होगी  कि  इसकी  सजावट  भारतीय  कलाकारों  ने  की  है  ।  मेरे  बिचार  में

 यह  सर्वाघिक  अ्राकषंक  सजावट  है  श्रौर  संधा  भारतीय  परम्परा  के  भ्रनुकल  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्य  को  विश्वास  दिला  सकता  हू  कि  हम  जहां  सम्भव  होगा  स्थानीय  अनुभव  का  भरपुर  तथा

 ध्रघिकतम  लाभ  उठायेंगे  ।

 Shri  Ramchandra  Vikal  ;  Will  the  Minister  state  whether  he  knew  about  seven
 the  percent  extra  expenditure  before  the  purchase  of  the  plane  or  it  was  a  later  develop-
 ment  ?  If  it  was  known  later  on,  who  was  responsible  for  not  informing  about  it  before
 the  purchase  was  effected  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  इसी  प्रदान  का  उत्तर  तो
 देने  का  प्रयास  कर  चुके  हैं  ।

 fara  बेक  द्वारा  पाकिस्तान  को  वित्तीय  सहायता

 *1026,  श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बेक  े
 |  पाकिस्तान  को  तब  तक  दि |  नान

 bau
 सहायता  न  देने  का  faa
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 किया  है  जब  तक  कि  पूर्वी  बंगाल  के  साथ  राजनीतिक  समझौता  नहीं  हो

 क्या  विश्व  बेक
 ने

 इस  बारे  में  भारत  के  साथ  भी  कोई  पत्र-व्यवहार  किया

 शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ra  बया  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  यशवंतराव  :  (*)  सरकार  को  विश्व  बैंक  द्वारा  लिए  गए  ऐसे

 किसी  निचय  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 (a)  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता

 Shri  Ishwar  Chaudhry  M. a ay  know  the  names  of  the  countrics  which  are

 givi:g  aid  to  Pakistan?  What  steps  the  Government  has  taken  to  stop  that  ?  Wiil  the

 financial  aid  which  Pakistan  is  receiving  at  present  not  be  used  to  co  mmit  genocide

 in  Bangla  Desh  ?

 Mr.  Speaker  :  You  questioa  pertains  to  World  Bank.

 Shri  Ishwar  Chaudhry  :He  is  not  ina  position  to  give  information  about  it

 is  he  prepare  to  give  other  information  ?

 Mr.  Speaker  :  You  had  asked  about  World  Bank.  He  has  given  a  reply  to  that.

 Please  do  not  ask  about  other  countries,

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  There  are  other  Countries  in  World  Bank,

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बेक  देश  है  ।

 Shir  Ishwar  Chaudhry  :  What  steps  have  been  taken  by  the  Government  to  check

 the  World  Bank  from  giving!  any  financia!  assistance  to  Pakistan  in  future  ?

 श्री  यदञावन्तराव  चव्हाण  :  पैरिस  स्थित  विश्व  बक  के  यूरोपीय  कार्यालय  ने  21

 1971  को  एक  प्रैस  विज्ञाप्ति  जारी  की  थी  जिसके  भ्र तु सार  विश्व  बेक  के  ग्रध्यक्ष  की  अध्यक्षता  में

 पैरिस  में  21  1971  को  पाकिस्तान  को  दी  जा  रही  विकास  सम्बन्धी  सहायता  से  सम्बन्धित

 सरकारों  झ्र ौर  संस्थापकों  की  एक  शभ्रनौपचारिक  बैठक  हुई  थी  ।  बेक  द्वारा  यह  बैठक  तबकों  कौर

 इसके  जिन्होंने  हाल  में  पाकिस्तान  का  दौरा  किया  के  निष्कर्ष  पर  प्रतिवेदन  देने  के

 लिये  बुलाई  गई  थी  कौर  बाद  में  इस्लामाबाद  में  पाकिस्तान  के  साथ  चर्चा  हुई  ।  इस  बठक  में  बेक

 ने  विभिन्‍न  देशों  के  प्रतिनिधियों  से  कोई  वचन  देने  को  नहीं  कहा  ।  मत  यह  एक  ऐसी  बैठक  थी

 जिसमें  पूर्वी  पाकिस्तान  का  दौरा  करने  वाले  मिशनों  के  कार्य  का  श्रीमान  लगाया  गया  ।  यह  सत

 कुछ  था  जो  वहां  gal  ।  जब  तक  ये  we  उनके  सामने  नहीं  रखे  जायें  तब  तक  मैं  गद  नहीं  कह

 सकता  हु  कि  fact  बेक  क्या  कर  सकता  है  अ्रथवा  उसे  क्या  करना  चाहिये  ।

 Shri  Ishwar  Chaudhry  :  wanted  to  know  the  steps  taken  by  the  Government

 to  stop  future  financial  aid  to  Pakistan  by  the  World  Bank  ?
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 श्री  यदावन्तराव  चाहता  :  सामान्य  जनमत  तैयार  किया  जा  रहा है  ।  उसके  लिये  हमारे
 प्रतिनिधि  भिन्न-भिन्न  देशों  का  दौरा  कर  रहे  हैं  ।  उससे  निश्चय  ही  विश्व  बेक  प्रभावित  होगा  ।

 दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटना

 *
 1028.  श्री  प्रसाद  यादव  :

 श्री  प्रताप  fag  नेगी  :

 क्या  नौवहन  site  परिवहन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  होने  वाली  घातक  सड़क  दुर्घटनाओं  में  से  80  प्रतिदिन  से  अधिक

 दिल्‍ली  परिवहन  के  ड्राइवरों  द्वारा  श्रसावधानीपुर्वंक  ate  तेज  गति  से  मोटर  गाड़ियां  चलाने  के

 कारण  होती  कौर

 लापरवाह  ड्राइवरों  को  तेज  गति  से  मोटर  गाड़ियाँ  चलाने  से  रोकने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 संसदीय  ea  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  राज  :  जी

 नहीं  ।  यातायात  द्वारा  संकलित  आंकडों  के
 प्रसार  गत  तीन  कलण्डर  वर्षों  के

 दौरान  डी०  टी
 ०  यू  बसों  से  संसद  घातक  सड़क  दुघंटनाग्रों  की  ऐसी  दु्घटनाश्रों  की  कुल  संख्या

 से  16-8,  12°18  ate  95  थी  ।

 दिल्‍ली  यातायात  पुलिस  विभिन्‍न  माध्यमों  से  सड़क  सुरक्षा  शिक्षा  देती  रहती  हैं  कौर

 सड़क  दुर्घेटनाश्रों  को  कम  करने  के  लिए  यातायात  विनियमों  का  sada  कठोरता  से  किया

 जाता  है

 विभिन्‍न  यहां  दुर्घटनाएं  होती  पर  दुघंटनाश्रों  की  संख्या  को

 बाद  रफतार
 |  |  ONOTATEN नोट  करके  इस  seer  के  लिए  कार्यक्रम  बनाने  के  की  जांच  के  लिए  wea  चलाया

 जाता  है  ।

 को  सावधानी  से  गाड़ी  चलाने  से  रोकने  के दिल्ली  परिवहन  उपक्रम  ने  अपने  चालकों

 लिए  निम्नलिखित  उपाय  भी  किये  हैं  :--

 (1)  भ्रच्छे  तथा  सुरक्षित  चालन  पर  व्याख्यान

 (2)
 mafia  नवी कर  पाठयक्रम  की  व्यवस्था

 (3)  प्रत्येक  सड़क  जिसमें  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  की  गाड़ी  भ्रन्तग्रंस्त  होती

 की  समीक्षा  विभागीय  दुर्घटना  समिति  हारा  की  जाती  है  तथा  कदाचारी  चालकों  का  उचित  दंड

 किये  जाते  हैं  |

 मुक्त  पुरस्कार  योजना  चालू  की  है  जिसमें  प्रति  वर्ष  एक  at  रुपये
 (4)  एक  {2

 का  पुरस्कार
 दिया  जाता  है  |
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 Shri  Yadav  :  I  wanted  to  know  whether  80  percent  of  the  accidents  occur

 due  to  careless  and  rash  dr  iving  but  the  reply  is  different.  Will  the  hon.
 Minister

 give  a

 reply  to  my  specific  question  ?

 Shri  Raj  Bahadur:  Your  question  reads:  whether  80  percent  of  the  fetal  acci-

 dents  which  occur  in  Delhi  are  due  to  careless  and  rash  driving.  In  my  reply  to  that  have

 given  figures  of  the  last  three  years  which  are  ;  16°8,  12°}
 8  and  9:5  percent.

 Shri  Yadav:  Is  the  Government  aware  that  many  accidents  occur  due  to

 the  drivers  being  drunk  ?

 Shri  Raj  Bahadur :  ‘There  are  so  many  causes  and  it  may  be  one  of  them.

 But  that  cannot  be  ascertained.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Is  the  hon.  Minister  aware  that  the  main  cause  of

 the  accidents is  road  crossing  by  the  people.  Are  there  any  proposals to  construct  overbr-

 idges  on  the  roads  where  there  are  offices  and
 industries

 so  that  people  may  cross  roads

 by  overbridges  ?

 Mr.  Speaker  ;  Is  somebody  after  you  ?

 Shri  Raj  Bahadur  :  The  suggestion  given  by  the  hon.  Member is  good.  A  ssoon
 as  the  required  funds  will  be  awailable,  that  will  be  done.

 विश्व  भारती  विश्वविद्यालय  में  दंगे

 *
 1029.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  दिक्षा  फिर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  में  विश्व  भारती  ब्रिश्वविद्यालय  में  अनेक  घटनाएं  घटी  हैं  तथा

 दंगे  हुए

 यदि  तो  उन  दंगों  के  क्या  कारण  अ्रौर

 सरकार  ने  विश्वविद्यालय  की  सम्पत्ति  की  रक्षा  करने  ale  कमेंचारियों

 alt  विद्यार्थियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 से  .  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  । }

 विवरण

 विभिन्‍न  उग्रवादी  तत्वों  द्वारा  विश्वविद्यालय  में  की  गई  व्यवस्था  कौर  न्यून  ठीक  माता

 में  हिसा  की  घंटनाएं  ध्यान  में  कराई  हैं  ।  ऐसी  व्यवस्था  को  रोकने  के  लिए  सरकार  कानून  के

 अंतगर्त
 सभी  सम्भव  कदम  उठा  रही  है  ।  विश्वविद्यालय  की  कार्य-परिषद  के  भ्रनुरोध  पर

 विद्यालय  की  सम्पत्ति  की  रक्षा  के  लिए  ate  कमंचारियों  कौर  विद्यार्थियों  तथा

 कान्ती  निकेतन  ate  श्रीनिकेतन  के  निवासियों  की  सुरक्षा  के  लिए  भी  पुलिस  सहायता  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।
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 joe  a
 अ  sadha

 is
 (Saka)

 गर वि

 .

 सव सव विधालय  से  मिली  star  के  उत्तर  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  ब्रा योग  ने

 भी  दिये  हैं  ताकि  विश्वविद्यालय  रपटवां  दबते  वाले  जहां  arena  हो
 थ

 प्राग

 ._ बुझाने
 के  उपस्करों  के  संस्थापन  ate  प्रमुख  स्थान

 ं
 पर  सदस्य  अतिरिक्त  रक्षकों  के  तनात

 जसे  कुछ  सुरक्षात्मक  उपाय  कर  सके  ।  इसके  विभिन्न  स्थानों  के  सिरों  पर  क

 तार  के  बाढ़  राहत  दस्तेदार  लोटे  की  क  दीदार  जंजीर  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  वि
 क

 द् विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  विचाराधीन  है  ।
 क

 विद्या  लय  में श्री  एन०  द्०  हीरो  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विषव  भारती  विश्व  हने

 ले  कुछ  लोग  भी  तोड़-फोड़  की  कार्यवाहियां  कर  रहे  हैं  जिस  कारण  व  ल्
 न  हक

 ee
 कानून  दौर

 लग्
 Ly

 व्यवस्था  की  स्थिति  भंग  करने  की  अनेक  घटनाएं  हुई  हैं  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कया  मन्त्री  महोदय  सदन  को  यह  जानकारी  देंगे  कि  विद्वान

 ् में  सुरक्षात्मक  उपाय  करने  में  सरकार  का  कितना  व्यय  सुग्रा  है  ?

 श्री  Sto  पी०  यादव  :  fara  विद्यालय  के  प्रांगण  में  लोगों  द्वारा  नक्सलवादी  का

 शामिल  हो  जाने  की  घटनाएं  हुई  निश्चय  ही  कुछ  लोग  हैं  जो  इन  कार्यवाहियों  में

 ata Wt

 नत
 भाग :  हैं  ।  कुछ  रिपोर्ट  हुईं  कौर  कुछ  छात्रों  को  निष्कासित  किया  गया  ।  जहाँ  तक  प्रदान  के  दूसरे

 सम्बन्ध  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  शान्तिनिकेतन  में  सुरक्षात्मक  उपाय  करने  के
 लि

 1'50  लाख  रुपये
 की  राशि  मंजूर  की  है  ।

 ः

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  fers  भारती  विश्वविद्यालय  बीरभुम  जिले  में  स्थित  है  ।  हमने

 coal  में  पढ़ा  है  कि  बीरभूम  जिले  में  कानून  ate  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  श्री  सिद्धांत

 राय
 ने  सेना  भेजने  का  निरांय  किया  है  ।  क्या  सरकार  का  विचार  विश्व  भारती

 विद्यालय  के  प्रांगण  में  सेना  के  युनिट  भेजने  का  है  ?  मैं  समानता  नहीं  ।

 श्री  पी०  यादव  :  सेना  भेजने  की  आवश्यकता  पड़ी  तो  सरकार  उसे

 क

 ot  सबोध  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कतिपय  निवारक  उपाय
 क

 भी

 ला

 सी  घटनायें  हुई  हैं  ?

 =

 बाद

 श्री  weet  बिहारी  बाजपेयी  :  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय
 द्वारा  दिया

 जाना  उन्हें  यहां  उपस्थित  होना  चाहिए  ।  वह  दिल्ली  में  वह  यहां  उप  त  क्यों  नहीं ह  3  q ce ?
 वह  शिक्षा  मंत्री  के  पद  पर  काय

 कर  लय  छोड़ा

 थीं
 है  ।  उन्हें  इस  सभा  का  सम्मान  करना  चाहिये  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  मैं  उन  घटनाओं  के  बारे  में  पूछ  रहा  जो  सुरक्षात्मक  उपाय

 करने  के  बाद  हुये  हैं
 ।

 sas  हुई  उसके  बारे  में  वह  उत्तर  दे  चुके  हैं
 । ग्रध्यक्ष  महोदय  :  गत  दो  वर्षों  में  जो

 अप  पूछ
 रद  हें  इसके

 बाद  क्या

 हुमा  त
 च

 जाने

 वाले  हैं  ।

 भी  aca  बिहारी  वाजपेयी
 :  मेरा  औचित्य  का  प्रश्न  है
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  बारे  में  सुन  लिया  हैं  ।  इसे  दोहराने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  दिक्षा  मंत्री  को  सदन  में  उपस्थित  होना

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  सभा  का  इसमें

 कोई  अनादर  नहीं  है  ।  मैं  निश्चय  ही  उन्हें  सभा  की  भावना  से  अवगत  करा  वह  ay

 जायेंगे  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  रक्षा  मन्त्रालय  की  मांगों  की  चर्चा  के  समय  शिक्षा  मानी

 स्थित  होंगे  ।  प्रश्न-काल  में  वह  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  बाद  में  ary  का  क्या  फायदा  होगा
 ?

 श्री  समर  गुह  :  विश्व  भारती  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  टैगोर  के  द्वारा  की  गई  थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  सभी  जानते  हैं  ।

 श्री  समर  गृह  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  दुःख  की  बात  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 के  विश्व  विद्यालय  की  ore  यह  स्थिति  हो  गई  है  ।  क्या  सरकार  इस  मामले  की  गहराई  से  जाँच

 करने  शरीर  उपचारों  का  सुभाव  देने  के  लिए  संसद-सदस्यों  की  एक  समिति  वहां  भेजेंगी  कौर  कया

 सरकार  ऐसा  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  से  यह  sea  संगत  नहीं  इसका  उत्तर  दिये  जाने  की

 ग्रावइ्यकता  नहीं  है  |

 श्री  समर  गह  :  क्या  विश्व  भारती  विश्वविद्यालय  में  हो  रही  गड़ बड  की  जाँच  करने  कौर

 उपचारों  का  सुभाव  देने  के  लिए  ऐसी  समिति  नियुक्त  की  जायेगी  ?  क्या  सरकार  संसद  सदस्य

 की  समिति  नियुक्त  करने  को  तयार  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सुभाव  प्रश्न  नहीं  |

 श्री  समर  गुह  :  मन्त्री  महोदय  उत्तर  देने  को  तयार  हैं  ।  क्या  ag  संगत  प्रश्न

 नहीं  है  ?  समय  में  नहीं  प्राता  वहां  विश्वविद्यालय  में  काफी  गड़बड़  हो  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्रुप  मेरे  साथ  बहस  न
 करें  ।

 यह  सुभाव  है  ।  श्री  पंडा  भ्र गला  प्रदान  |

 श्री  समर  गह  :  समभ  में  नहीं  जाता  प्रत्येक  अनुपूरक  wet  के  लिए  अनुमति  नहीं  दी

 जाती  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शाँत  रहें  ।

 श्री  समर  गृह  :  श्रीमन्‌  मेरा  विशेषाधिकार  का  प्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिल्कुल  नहीं  |  कृपया  बैठ  जाइये  |
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 श्री  समर  गह :
 मैं  ग्रनुरोध  करता  श्राप  हमारे  सभी  अधिकारों

 विकारों  के  रक्षक  हं  ।  यदि  यह
 संगत

 नही ंह  तो  कौर  क्या  संगत  होगा  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  भ्रच्छा  यदि  मैं  इस  प्रकार  आपको  संरक्षण  दूगा  तो  माननीय  सदस्यों

 को  अ्रवसर  नहीं  मिलेगा  ।  कृपया  बैठ  जाइये  |

 श्री  समर  गुह  मैंने  पूछा  था  कि  कया  संसद्‌  सदस्यों  की  समिति  नियुक्त  की  जायेगी  ?

 वहां  के  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  किसी  समिति  की  नियुक्त  के  बारे  में  क्या  मैं  पूछ  न

 सकता
 g

 ?

 शी  द्रव्य  बिहारी  बाजपेयी  :  वह  इतना  ही  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  संसद्‌
 सदस्यों  की  समिति  भेजने  के  लिये  तैयार  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरा  सिर-पद  न  बढ़ाइये  ।

 यह  प्रदान  वहां  जो  बहुत  सी  घटनाये  कौर  गड़बड़  उनके  बारे  में  है  ।  बहू  तथ्यपूर्ण

 जानकारी  है  जो  वह  चाहते  हैं  ।

 att  अटल  बिहारी  वाजपयी  :  इसी  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  वह  जानना  चाहते  ।

 थी  समर  गह  :  इसी  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  मैंने  जानना  चाहा  था  ।  यदि  भाग  लगी  हो  कौर

 हमें  एक  बाल्टी  पानी  चाहिए  तो  क्या  वह  नहीं  जायेगी  क्या  यह  संगत  नहीं
 है  ?  क्या  य  ह

 ग्रस  पत  ?  मैं  जानना  चाहता  हु  ।

 श्रध्यपक्ष  महोदय  :  न  न  लगने  दें  |

 श्री  समर  गुह  :  क्या  हो  रहा  है
 ?  समय  में  नहीं  प्रत्येक  भ्रनुपुरक  प्रदान  को  ग्रसित

 सभा  जाता  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  सहायता

 *  1031.  श्री  मुहम्मद  शरीफ :
 श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 श्री  राम दो खर  प्रसाद  सिह

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  शासी  परिषद्‌  ने  विकासशील

 देवों  को  कुछ  अधिक  सहायता  देने  की  मंजूरी  दी  अ्रौर

 यदि  तो  उपयुक्त  कार्यक्रम  के  श्रन्तर्गंत  भारत  के  लिये  कितनी  सहायता  मंजूर

 की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  यदावन्तराव  :  हां  ।

 लगभग  20'5  लाख  डालर  |
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 aid  NIMG
 शी  थी  संघ  की  तकनी  को  समागत toma  शाखा  द्वारा  स्थापित श्री  मुहम्मद  दारो  :  क्या  सं

 की  जा  रही  पूर्व-निवेश  सर्वेक्षण  परियोजना  ने  तमिलनाडु  के  खनिज  संसाधनों  का  अघ्ययन  कर

 लिया  है  ?

 श्री  यश्वन्तराव  चारा  :  इस  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  मेरे  पास  श्रमिक

 कारीं  नहीं  है  ।  पर  मैं  उन्हें  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सूचना  दे  सकता  हु  श्री

 तक  हमने  61  काय  क्रम  स्वीकार  किये  हैं  ।  राज्यवार  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 श्री  मुहम्मद  शरीफ  :  जबकि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  मछली  पकड़ने  के

 पत्तनों  का  ga  निवेश  sara  करने  के  लिए  अनुपूरक  सहायता  दे  दी  क्या  सरकार  तमिलनाडु

 भ्र ौर  केरल  के  तटों  की  wiz  ग्रोवर  अधिक  ध्यान  देगी  ?

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  निश्चय  ही  ये  बड़े  महत्व  के  विषय  है  ate  इन  कार्यक्रमों  पर

 लम्बे  समय  तक  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  पर  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  इसे  यहां  शामिल

 किया  जा  सकता  है  या  नहीं  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  उन्हें  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 केरल  के  तट  को  प्राथमिकता  देने  का  प्रश्न  एक  विचारणीय  set  है  ।  यह  एक  बड़ी  गम्भीर

 समस्या  जिस  पर  ध्यान  दियो  जाना  चाहिए  ।  यह  कार्यक्रम  तकनीकी  सहायता  शादी  का

 क्रम  हैं  ।  यदि  हम  कोई  सर्वेक्षण  शादी  करना  चाहते  हैं  तो  हम  तकनीकी  सहायता  ले  सकते  हैं  ।

 Criteria  for  Selection  of  Members  for  Cultural

 Delegaticns  and  Goodwill  Mission

 *1022.  Stri  Uegerneth  Mistia  Will  the  Minister  of  Culture  te  pleascd  to
 state  ;

 (a)  The  criteria  for  selection  of  members  for  cultural  delegations  sent  abroad

 from  time  to  time;  and

 (b)  Whether  any  common  rules  have  been  framed  for  selection  of  men  ibers  of
 good-will]  missions  sent  abroad  from  time  to  time  ?

 दिक्षा  शरीर  समाज  किनारा  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 :  मुख्य  कसौटी  यह  है  कि  व्यक्ति  अपने  विशिष्ट  क्षेत्र  में  प्रतिष्ठित  ख्याति  प्राप्त  हों
 aye  उनकी  उसमें  साख  ate  सम्बन्धित  निकायों  व  संस्थानों  द्वारा  भी  इस  कोटि  के  माने

 जाते  हो  ।

 सरकार  ने  ऐसे  कोई  सामान्य  नियम  नहीं  बनाये  हैं  ।  सद्भावना  मण्डलों  को  भेजने

 के  लिए  मुख्यतया  इसी  बात  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  कि  ऐसे  प्रतिनिधि-मंडलों  के  ama  के  द्वारा
 विदेशों  से

 मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  साहू  एवं  उन्नत  हदों  |

 Came

 Shri  Jagannath  Mishra  :*  During  the  last  three  years  how  many  dele  gations to  India  from  foreign  Countries,  what  are  the  names  of  those  countries,  and  what
 was  the.  number  of  the  members  of  the  delegations  and  how  many  delegations  were  sent
 out  from  India  and  what  was  the  number  ard  then aia amec  af  t nes  of  the  members  of  the  delegation  ?
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 Shri  P.  Yadava  :  1  dor  have  information  about  the  in  coming  delegation
 Ihave  got  the  information  about  the  ou  going  de deleoa

 WVEaALIVIIS  aid tions  and  then  |  will  place  on  the

 Table  of  the  House,

 Shri  Jagannath  Mishra  :  Do  they  propose  to  send  any  delegation  at  present  and
 if  so,  what  will  be  the  criteria  ?

 Shri  D.  P.  Yadaya  It  can  not  be  said  with  certanity,

 राष्ट्रीयकृत  बोला  कम्पनियों  के  कृस्टोडियनो  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध

 में  सामान्य  बीमा  कमेंचारियों  को  यूनियन

 हारा  गया  ज्ञापन

 *1033,  श्री  पी०  गंगादेवी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समान्य  बीमा  कर्मचारी  संघ  ने  राष्ट्रीयकृत  बीमा  कम्पनियों  के  कस्टोडियन ों  की

 नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  ज्ञापन  की  मुख्य  बातें  कया  कौर

 इन  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ate  यदि  तो  उसके  कया  परिणाम

 निकले हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला
 :  afer  भारतीय  बीमा

 कर्मचारी  संध  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  gare  जिसमें  ग्न्य  बातों  के  साथ-स/थ,  अभिरक्षकों  की

 क्तियों  के  सम्बन्ध  में  सुभाव  दिये  गये  हैं  ।

 संघ  ने  सुभाव  दिया  है  कि  ऐसे  अभिरक्षकों  को  उनके  पदों  से  प्लग  किया  जाय  जो

 पहले  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  थे  ale  उनके  स्थान  पर  ऐसे  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  जाय

 जो  सरकारी  उपक्रमों  की  सफलता  के  लिये  वचनबद्ध  हों  ।

 हां  जैसा  कि  वित्त  मंत्री  ने  साधारण  बीमा  1971

 पर  हुई  बहस  के  उत्तर  में  लोक  सभा  में  कहा  हम  उन  व्यक्तियों  की  विशेषज्ञता  एवं  प्रतिमा

 का  उपयोग  करना  चाहते  हैं  जो  बीमा  कार्य  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  ate  राष्ट्रीय कररा  st  सफलता

 के  लिये  काय  करने  के  सम्बन्ध  में  goat  सादिक  सहमति  व्यक्त  की  है  ।

 श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  वित्त  मंत्री  ने  अभिरक्षकों  की  एक  बैठक  बुलाई  यदि

 तो  क्या  ज्ञापन  में  उल्लिखित  विषय  पर  चर्चा  की  गई  थी  ate  यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  निर्णय  लिया  ?

 श्रीमती  qatar  रोहतगी  :  जी  हां  ।  हमने  अभिरक्षकों  की  एक  बठक  जुलाई  को

 बुलाई
 थी  कौर  ज्ञापन  में  दी  गई  बातो  पर  विस्तार  में  चर्चा  हुई  थी  ।

 श्री  पी०  गंगादेवी  :  इस  सम्बन्ध  में  प्रति  frag  कब  तक  लिया  जायेगा  कौर  उसे  कब

 लाय  किया  जायेगा  क्यों
 कि

 विलम्ब  करने  से  कर्मचारियों  के  उत्साह  में  बाघा  पड़ती  है  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  सरकार  इसमें  कोई  विलम्ब  करना  चाहती  वास्तव  में
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 इस  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  चर्चा  की  गई  थी  ate  पिछले  महीने  बम्बई  में  हुई  अ्रभिरक्षकों  को

 बैठक  में  यह  किया  गया  था  कि  15  जुलाई  तक  इस  सम्बन्ध  में  सभी  विवरण  प्रकाश  में  ्

 जायें  कौर  उनके  सम्बन्ध  में  नियम  बना  दिये  जायें  तथा  इस  महीने  के  ara  तक  सरकार  को  पूरी

 प्राधा  है  पुरी  तस्वीर  सामने  श्र  जायेंगी  ।  पहली  अगस्त  को  हम  एकत्रित  होंगे  कौर  कार्रवाई

 करेंगे  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  जब  सामान्य  बीमा  कम्पनी  संघ  कौर  afar  भारतीय

 बीमा  कुंवारी  संस्था  के  प्रतिनिधि  मंत्री  महोदय  से  मिले  '
 उन्होंने  एक  ज्ञापन  fear  शौर

 उन्हें  इस  बात  का  श्रीनिवासन  दिया  गया  था  कि  ज्ञापन  में  उल्लिखित  समस्या ग्र ों  के  सम्बन्ध  में

 शीघ्रातिशीघ्र  एक  व्यापक  कानून  संसद  के  सम्मुख  लाया  जायेगा  ?  यदि  तो  वह  व्यापक

 कानून  इस  सत्र  में  कब  लाया  भ्रौर  यदि  नहीं  तो  किस  aa  में  लाया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंत  राव  कम  से  कम  इस  सत्र  में  इसे  सम्भव  नहीं

 है  यद्यपि  मेरा  प्रयत्न  इसे  शीघ्रातिशीघ्र  पेश  करने  का  रहेगा  |

 श्री  रण  बहादुर  सिंह  :  क्या  यह  सुभाव  सरकार  ने  मान  लिया  है
 ?  कि  केवल  उन्हीं

 ग्र भि रक्षकों  को  नियुक्त  किया  जाये  जिन्होंने  राष्ट्रीयकरण  का  विरोध  नहीं  किया है
 ?

 श्री  यावन्तराव  चव्हाण  :  यह  सही है
 कि  कुछ  अभिरक्षकों  जो  दूसरे  वातावरण

 में  पले  राष्ट्रीयकरण  का  विरोध  किया  था  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  उन  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  ।

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  :  जबकि  हम  बीमा  का  राष्ट्रीयकरण  कर  रहे  हैं  तब  उनका  भी

 राष्ट्रीयकरण  करना  अधिक  बरच्छा  है  इस  क्षेत्र  में  हमें  सदस्यों  को  sa  करने  के  लिए  विशेषज्ञों

 की  आवश्यकता  है  ।  हम  उन  लोगों  की  सेवाए  लेने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जो  वहां  कार्य  कर  रहे
 हैं  व्यक्तिगत  चर्चा  करने  पर  मैंने  यह  देखा  कि  वे  बीमा  से  बंधे  हैं  यह  बड़े  महत्व  की  बात  नहीं
 कि  उसका  राष्ट्रीयकरण  gare  अथवा  नहीं  ।  बीमा  की  सफलता  के  लिए  हमें  उनके

 तारीफ  ज्ञान  का  उपयोग  करना  fo  ate  मैं  नहीं  समक्षता  कि  हमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आपत्ति

 होनी  चाहिए  ।

 श्री  शिवाजी राव  एस०  देशमुख  :  क्या  महाराष्ट्र  सरकार  कौर  sey  राज्य  सरकारों  से

 राष्ट्रीयकरण  की  योजना  से  बाहर  रखी  गई  सार्वजनिक  संस्थाओं  की  बीमा  निधि  के  सम्बन्ध  में

 कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदान  संगत  नहीं  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Are  the  Government  aware  of  the  fact  that
 when  it  was  decided  to  nationalize,  then  the  Company  Owners  began  to  take  out  their
 Capital  and  started  to  invest  it  in  other  industries.

 Mr  Speaker  The  Question  is  about  the  memorandum  of  employees  and
 the  Custodians.
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 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  My  Question  is  related had  been
 to  that.  All  the  money taken  out  of  these  companies  and  on  account  of  thi  workers  were  being

 retrenched  ona  large  scale.  Are  the  Government  taking  any  steps  so  as  to  Invest  full
 Capital  in  the  companies  and  take  the  retrenched  employees  back  into  service

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण :
 बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  बात  बहुत  दिन  से  हवा  में

 ay |  मुक्त  इस  बात  की  जानकारी  नही  है  कि  पहले  प्रबन्धकों  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  पूर्वे  कार
 बाई  की  ।  पर  एक  बात  मैं  कहूंगा  कि  जब  ag  gal  तब  लोगों  सदस्यों  समेत  आश्चर्य  gar  |
 इसके  बाद  gar  उसके  लिए  मैं  जिम्मेदार  हू  झर  उससे  सम्बन्धित  प्रश्नों  का  उत्तर  दे

 हैं  ।  उससे  पहले  क्या  gar  उसके  सम्बन्ध  कामुक  जानकारी  नहीं  हो  सकती  ale  न  ही  मैं  कोई

 जानकारी दे
 दे  सकता  हु  ।

 उच्चतर  माध्यमिक  कौर  प्राइमरी  स्तर  के  अध्यापकों

 के  लिये  वेतन  आयोग

 *1034.  श्री  एस०  एम०  बन्  क्या  शिक्षा  wie  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि :

 क्या  देवा  में  उच्चतर  माध्यमिक  ate  प्राइमरी  स्तर  के  प्राध्यापकों

 के  वेतन-ढांचों  ah  काम  की  दशाओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक  वेतन  आयोग  नियुक्त  करने  के

 बारे  में  इस  बीच  अन्तिम  निकाय  कर  लिया  गया  भ्र ौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारा हैं
 ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पौ

 शौर  शिक्षा  आयोग  (1964-66)  में  पहले  ही  देश  में  सभी  स्तरों  4

 अध्यापकों
 ४'  के  बेसन-ढांचों  we  काम  की  रीति  की  जांच  कर  ली  है  ate  इस  सम्बन्ध  में  may

 द्वारा  की
 गई  सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  चके  ऐसी

 स्थिति  में  सरकार  के  पास  इस  प्रयोजन  के  लिए  वेतन  आयोग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  क्या  यह  सही  है  कि  राज्य  सरकार  कौर  केन्द्रीय  सरकार  ने

 अपने  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  पर  विचार  करने  के  लिये  वेतन  आयोग  नियुक्त  किए  परन्तु

 श्रध्यापणों  के  वेतनमानों  पर  बिचार  करने  के  लिय  कोई  वेतन  अयोग  नहीं है  ।  या

 माध्यसिक  ale  प्राइमरी  eal  के  अध्यापकों  को  बढ़े  हुए  वेतन  भ्र ौर  भत्ते

 देने  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  श्रमिक  सहायता  दी  जाएगी  कौर  यदि  at  गो  क्या  चौथी

 योजना  में  इसके  लिए  कुछ  रुपया  अलग  से  रखा  गया  है  ।

 श्री  डो  पी०  यादव :  इसका  सम्बन्ध  कोठारी  ग्रा योग  की  सिफारिशों  a  है  we  यदि

 माननीय  सदस्य  तो  में  उन्हें  पढ़कर  सुना  सकता
 हु

 ”
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 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  सीधा  सा  प्रदान  है  कि  कया  केन्द्रीय  सरकार  अध्यापकों  का  वेतन

 बढ़ाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देगी  ।

 AVA श्र  ा  क  से  ग्रीक  दे  रही थ्री  डी०  पी०  यादव  :  केन्द्रीय  सरकार  स्वयं  ही  रानी  राज्यों  को

 है  श्र  राज्यों  से  कोठारी  gain  की  सिफ़ारिशों  रो  GIT  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 श्री  एस  एम०  बनर्जी  :  कोठारी  योग  की  सिफारिशें  बहुत  से  राज्यों  में  लागू  नहीं

 की  गई  हैं  utc  यदि  at,  तो  कोठारी  लोग  की  सिफ़ारिशों  लागू  करने  पर  होने  वाले  व्यय  को

 पूरा  करन  के  लिये  केन्द्रीय  रा
 रकार  बया  कदम  उठा  रही  है  ate  कया  राज्य  सरकारें  केन्द्र  से  पता

 मांग  रही  हैं  ate  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  राज्यों  से  मिली  जानकारी  से  पता  चलता  है  कि  हरियाणा

 ait  हिमाचल  rte  ने  दिक्षा  आयोग  सिफारिशों  को  लागू  कर  दिया  है  ।  बिस्वास  न  उनमें

 कुछ  परिवर्तन  करके  लागु  किया  है  ।  नागालैण्ड  शर  श्रीराम  ने  कहां  कि  कुछ  मामलों  में  उनके

 वेतनमान  दिक्षा  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गये  वेतनमानों  से  अ्रच्छे  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  ने  वेतन

 में  मंहगाई  भत्ता  मिलाकर  सरकारी  अध्यापकों  के  वेतनमानों  को  पुनरीक्षित  कर  है  ।  शेष

 राज्यों  ने  कहा  है  कि  संसाधनों  के  प्रभाव  में  वे  grata  द्वारा  यूपीए  गये  वेतनमानों  का  लागू  करने

 में  ग्राम  हैं  ।  अधिकतर  राज्यों  में  पिछने  ata  वर्षों  में  भ्रध्यापकों  के  वेतनों  में  पर्याप्त

 सुधार  gal  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  उत्तर  प्रदेश  का  रहने  वाला  हु  कौर  मैं  जानता  हूं  कि  सीमित

 साधनों  के  कारगर  वे  कोठारी  आयोग  की  सिफ़ारिशों  को  लागू  करने  में  समझे  नहीं  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश

 में  अध्यापकों  का  वेतन  सबसे  कम  है  ।  वहां  अ्रध्यापकों  को  उससे  भी  कम  मिलता  है  जितना  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  एक  चपरासी  को  मिलता  है  ।  क्या  ऐसे  राज्यों  को  श्रमिक  सहायता  दी

 जायेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  इस  एक  प्रौढ़  प्रदान  पूछने  का  प्रयत्न  न  करें  ।  ड्राप  पहने  दी  दो

 प्रशन  पुछ  चुके  हैं  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Do  the  Government  belicve  in  the  principle  of

 equal  pay  for  equal  work  and  ढ  no,  has  it  been  brought  to  the  notice  of  the  Government

 that  there  are  different  pay  scales  of  primary  teachers  in  different  States  and  have  any

 instructions  been  issued  to  the  State  Governments  to  bring  parity  in  the  scales  ?

 Shri  Yadava:  Central  Government  appointed  Kothari  Commission  and

 its  recommendations  are  unif  -~m  for  whole  of  the  Country.  According  to  its  recommen-

 dations.  Central  Governmen  ives  the  amount  of  its  share  to  State  Because
 education  is  a  State  subjec  it  is  upto  the  States  to  see  that  to  what  extent  they  can

 implement  these  recommen  dations.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  I  asked  about  primary  school  teachers  and  the  Hon
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 Minister  is  talking  about  Kothari  Commission.  It  ha  no  connection  with  primary
 education.

 sor  मत्गत्नडा रनवे  HII, श्री  एस०  एन  बनर्जी  :  मूल  प्रश्न  fa  उच्चतर  माध्यमिक  ate  प्राइमरी

 स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  के  बारे  में  था  ।  माध्यमिक  we  प्राइमरी  अध्यापकों  से  कोठारी  आयोग  का

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  a  अ्रपने  एक  get  का  उत्तर  नहीं  मिला  कोटारी  wad  केवल

 विश्वविद्यालय  के  भ्र ध्या  यकों  के  लिए  है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  ने  जब  कोठारी  ग्रा योग  का  जिक्र  कर  दिया  है  तो  उसके

 सम्बन्ध  में  प्रदान  करने  से  मैं  उन्हें  रोक  नहीं  सकता  |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  श्राप  हमें  पूरक  set  पूछने  से  नहीं  रोक  सकते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  श्राप  ही  की  बात  का  समर्थन  कर  रहा  हूं  ।  ae  क्योंकि

 कोठारी  आयोग  को  इसमें  ले  ara  हैं  इसलिये  अन्य  अनेक  प्रशन  भी  संगत  बन  गये  हैं  ।

 Shri  Atal_  Bihari  Vajpayce  Mr.  Speaker,  Sir,  please  ask  him  to  reply  to  my

 question.

 Mr.  Speaker  :  Question  has  been  answered,  if  the  hon.  Member  is  not

 satisfied,  What  can  I  do  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  My  question  was  about  primary  education  where-

 as  he  is  answering  about  University  education,  how  can  I  be  satisfied  ?

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  कोठारी  प्रयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  जिन  श्रध्यपकों  ने  अपनी

 माध्यमिक  शिक्षा  gat  दो  वर्ष  तक  पढ़ाने  का  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  हो  उन्हें

 150  रुपये  वेतन  मिलेगा  ate  जिन्होंने  स्नातक  की  उपाधि  ग्रहण  करने  के  एक  अ  के  लिए

 बढ़ाने  का  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  उन्हें  250  रुपये  मिलेंगे  ।  इसलिये  कोठारी  आयोग

 ने  प्राइमरी  से  लेकर  विश्वविद्यालय  शिक्षा  तक  वेतनमानों  की  सिफारिश  की  है  |

 श्री  समर  गृह  :  क्या  यह  सच  है  कि  परिश्रमी  बंगाल  विश्वविद्यालय  कौर  कालिज  संघ

 संसद  भवन  के  सामने  कई  बार  सत्याग्रह  व  प्रदर्शन  करने  श्र  कई  ज्ञापन  भेजने  पर
 भरतपुर

 1
 शिक्षा  डा०  वी ०  के ०  Ho  ने  सदन  को  यह  श्राइवासन  fear  था  fa  शे  परिश्रमी

 बंगाल  के  विश्वविद्यालय  ale  स्कूल  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  सम्बन्ध  में  कोठारी  आयोग  की

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रदान  मुल  प्रीत  की  सीमा  में  नहीं  कराता  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  इसका  मूल  प्री  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  समर  गुह  :  श्रीमान  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  काल  में  व्यवस्था  के  ger  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।
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 सामान्य !  बीमा  कर्मियों  में  सार्वजनिक  घन  का  गबन

 *
 1035.  श्री  बी०  ato  नायक  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामान्य  बीमा  कम्पनियों  जिनका  wa  राष्ट्रीय कररा  हो  चुका  फर्जी

 कर्मचारियों  को  वेतनों  के  रूप  में  दिये  गये  सावंजनिक  घन  के  गबन  करने  के  लिए  उत्तरदायी

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  धन  की  बसूली  के  लिये  कानूनी  कार्यवाही  करने  का  विचार  att

 क्या  इस  प्रकार  वसूली  योग्य  धन  राशि  को  शेयरों  के  लिए  दिये  जाने  वाले  मुश् नावज

 में  शामिल  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  सुशीला  :  जिन  बीमा  कम्पनियों  का

 साधारण  बीमा  अधिनियम  1971  के  अर्न्तगत  हाथ  में  लिया  गया

 वे  निजी  क्षेत्र  में  थीं  कौर  इसलिये  उनकी  सार्वजनिक  निधियां  नहीं  थीं  ।  इस

 ध्रनैतिक-चलन  को  दूर  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  के  प्रश्न  पर  पहले  ही  ध्यान  दिया

 जा  चुका है

 इस  चलन  से  हुई  हानि  का  प्रभाव  सम्बन्धित  बीमा  कम्पनियों  के  लाभ  कौर  साथ

 ही  उनकी  परिसम्पत्तियों  को  कम  करने  में  पड़ा  होगा  ।  इस  प्रकार  यह  हानि  बीमा  कम्पनी  को  ही

 हुई  है  ।  कुछ  भी  अलग-प्रलय  व्यक्तियों  के  कार्यों  से  होने  वाली  हानि  की  रकमों  बीमा

 व  कम्पनियों  को  दिये  जाने  वाले  मुआवजे  में  से  मुजरा  नहीं  किया  जा  सकता

 शी  ची  ato  नायक  :  श्रीमान  सबसे  पहले  मैं  ag  जानना  चाहता  हू  कि  व्य  यह

 घन  का  गबन  है  नहीं  कौर  यदि  गबन  है  तो  कया  प्रबन्धकों  का  यह  कायें  दीवानी  ga  के

 ग्रच्तगंत  भ्राता  है  या  फौजदारी  जुर्म  के  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंत  र।व  :  श्रीमान  मैं  श्राप कंग  अनुमति  से  यह  कहना

 चाहता  हु  कि  माननीय  सदस्य  विधिशास्त्र  की  चर्चा  करना  चाहत ेहैं
 कि  यह  गबन  विधि  के

 न

 अनुसार  किस  कोर्ट  में  जाता  है  ।  wea  तो  केवल  यह  है  कि  यह  गबन  जनता  के  सार्वजनिक  धन

 का  गबन  नहीं  क्योंकि  उस  समय  तो  यह  कम्पनी  की  निजि  सम्पत्ति  थी  ।  इसमें  केवल  विधि  का

 cet  तो  वही  है  कि  गबन  तो  गबन  ही  है  कौर  यह  दीवानी  फौजदारी  दोनों  ही  प्रकार  का

 जुर्म  हो  सकता  है  ।

 श्री  ato  ato  नायक  :  मेरा  प्रीत  केवल  धन  की  वसूली  के  लिए  कार्यवाही  करने  तक  ही

 सीमित  है  ।  में  यह  कहना  चाहत  g  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इसी  सभा  के  समक्ष  एक  बार

 बह  कहा  था  कि  अ्रभिरक्षक  केवल  एक  बात  के  लिए  कट्बिद्ध  है  कौर  वह  यह  है  कि  वे  बीमे  को

 व्यवसाय  के  रूप  में  बनाये  रखेंगे  ।  कम  से  कम  जिन  लोगों  ने  इस  कायें  को  देखा  इसके  लिए

 arg  भले  ही  किसी  भी  शब्दावली  का  प्रयोग  ale  जो  लोग  इन  कम्पनियों  के  उन  कार्यों

 से  सम्बद्ध  रहे  हैं  जिसके  श्रन्तगंत  मास्टर  रोल  पर  जाली  नौकरियों  की  कार्यवाही  की  गई  क्या

 कम  से  कम  इन  लोगों  को  बीमे  के  व्यवसाय  के  प्रति  निष्ठावान  नहीं  सभा  जायगा  ?  जिन
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 Ora!  Answers  July  9,  1971

 टा

 alae  नव कों को  इन  ee  में  उच्च  पद  प्राप्त  थे  कौर  जो  इस  भ्रष्टाचार  क  चुपचाप  देखते

 क्या
 कम  से  बीमे  के  व्यवसाय  के  प्रति  उनकी  निष्ठा  को  विंमान

 सरकार
 या  मंत्री

 महोदय  द्वारा  चुनौती  दी  जायेगी  ?

 =
 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी :

 इस  सम्बन्ध  में  सदस्य  महोदय  की  चिन्ता  उचित  ही  में

 इस  सम्बन्ध  में  केवल  इतना  ही
 चाहती

 हू  कि  मुनाफे  के  श्रमिक  कों  का
 ह

 कार
 सा

 qafan  उत्तरदायित्व  भी  होता  है  ।  में  समझती  हु  भ्र  चूंकि  यह  कार्य  संसद  द्वारा

 ले  लिया  गया  है  अरब  वे  जो  कुछ  भी  उसके  लिए  वह  संसद  के  प्रति
 उत्तरदायी

 होंगे  ।  aa  वह  जो  कुछ  भी  उसे  वह  केवल  मुनाफे  की  दृष्टि  से  नहीं  बारे  ।  वहू  कया  करते

 हैं  प्रो
 र  किस  ढंग  से  क  रत  इसका  भी  ध्यान  रखा  जायेगा  |

 समान्य श्री  इन्द्रजीत  मलहोत्रा  :  TAT  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जब

 Ga

 =

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  तभी
 से

 विशेष  रूप  से  बीमा  कम्पन  यों  ने  अपने

 को  काफी  ढीला  कर  दिया  है  कौर  वह  दिन  प्रतिदिन  कम  होता  जा  रहा  इम

 लिए  सरक।र  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 a  अध्यक्ष  महोदय :  यह  एक  सामान्य  प्रदान  है  ।  मूल  प्रदान  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 थ

 ग्रा काल  राहत  के  लिये  राजस्थान  को  सहायता  देन
 ह

 1040:

 श्री  नवल  किशोर  फार्मा :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कता
 छपा

 करेंगे
 कि  :

 wi कया  अकाल  से  हुई  कठिन  इयों
 पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए

 ए  राजस्थान

 सरकार  को

 दी  गई  ita

 vat
 सहायता  ऋणी  के  रूप  में

 ्

 राज्य  सरकार  चाहती  है  कि  इस
 ei

 को
 प्रमुख

 में  माना  जाये
 ys

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 a

 क्या  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  ने  श्रकाल  राहत  के  लिय  ate  के  la  सहायता  माँगी

 ह प  दि  at  तो  क्या  निशा  किया  गया  है
 ?

 क
 है

 तब

 विमान  प्रक्रिया  alk
 faa  मन्त्री  (att  यवन्तराव  :  (*)  सहायता दे

 पद्य  के  सूखा
 सम्बन्धी  राहत  कार्यों  पर  होने  वाले  at

 के

 सब  ey
 राजस्थान

 सरकार  को  श्रुति  रूप  से  भ्रनुदान  कौर  लगा  दोनों  दिये  गये  हैं  ।
 प

 जी  हा  ।
 द

 जब  राजस्थान  सरकार  से  व्यय  के  लेखा  परीक्षित  झांकने a  प्राप्त  हो  ay wat
 लेंगे  तब  उनके

 mraz  पर  देय  ऋणों  कौर  प्रावधानों  की
 रकमों

 के  साथ  afar  से  दी  गयी  रकमों  का

 er
 न  कर  fear  जायगा

 a  सखा  सम्बन्धी  राहत  काय  पर  रने के  चाल  वर्ष  केन्द्रीय  सहायता

 के  लिए  wat  कोई  बात रोध
 प्राप्त  नहीं  मुन्ना  है  ।
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 लिखित  उत्तर 18  1893

 SS

 Shri  Naval  Kishore  Sharma  :  Mr.  Sheaker,  Sir  famine  is  very  common  in  Raj-
 asthan  and  the  Government  of  Rajasthan  has  to  spend  huge  amounts  on  ‘this’  account,  I

 would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  as  to  how  much  amount  the  Government  has

 spent  on  famines  of  Rajasthan  so  far  ?  Secondly,  out  of  the  amount  which  has  been  spent
 so  far,  how  much  has  beengiven  in  the  form  of  assistance  and  how  much  as  loan  to

 Rajasthan  Gover:ment  ?

 श्री  यशवंतराव  चव्हाण  :  जो  भ्रांकड़े  इस  समय  मेरे  पास  उपलब्ध  हैं  उनके  अनुसार  वीं

 1968-69  में  15-91  करोड़  रुपये  ऋणी  के  रूप  में  दिये  गये  बाढ़  के  लिए  1'5  करोड़  रुपये

 दिये  गये  थे  कौर  1:35  करोड़  रुपये  अनुदान  के  रूप  में  दिये  गये  थे  ।  कुल  मिलाकर  लगभग

 19°26  करोड़  रुपये  दिये  गये  करे  ।

 इसी  प्रकार  भवेष  1969-70  में  अ्रनुदान  तथा  ऋण  के  रूप  में  कुल  53.  करोड़  रुपये  दिये

 गये  जिसमें  42-72  करोड़  रुपये  ऋण  के  रूप  में  थे  at  1080  करोड़  अनुदान  के  रूप  में  ।

 वर्ष  1970-71  में  ऋणी  के  रूप  में  19-50  करोड़  अनुदान  के  रूप  में  5:51  करोड़  रुपये  कौर

 बाढ़  के  लिए  150  करोड़  रपये  का  ऋणी  दिया  गया  था  ।  इस  प्रकार  कुल  मिलाकर  26°50  करोड

 रपये  दिये  गये  थे  |

 Shri  Navel  Kishore  Sharma:  Mr.  Speaker,  Sir,  it  appears  from  the  figures
 presentcd  by  the  Firarce  Minister  that  huge  amount  is  being  spent  on  Rajasthan  because
 of  famine,  May  I  request  the  Finance  Minister  to  iccorsices  the  loan  rules  in  view  of
 Ceogrephical  conc  itions  of  Rajasthan  ?

 Shri  Yashwant  Rao  Chavan  :  Reconsideration  of  all  things  will  continue

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTION

 नया  faa  आयोग  नियुक्त  करने  की  मांग

 *
 1022.  श्री  देवेन्द्र  सत्पथी  :  क्या  वित्त  मन्दी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  से  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  अनुरोध  किया  है  कि  पांचवें  वित्त

 प्रयोग  की  सिफारिशों  पर  श्रपनी  असन्तुष्टि  की  पृष्ठभूमि  में  दूसरे  वित्त  आयोग  की  नियुक्त  क

 जाय

 यदि  तो  विन-विन  राय  सितारों
 ने  यह  भ्रनुरोध  fear  कौर

 इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  बया  निर्णय  किया

 वित्त  मन्त्री  (at  यशवंतराव  :  नहीं  |

 कौर  :  ये  रन  उपस्थित  नहीं  होते  ।
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 Written  Answers  Asadha  18,  1893  (Saka)
 eee

 जोवन  बीमा  निगम  द्वारा  किया  गया  कारोबार

 *1024,  श्री  एस०  कार  दा मारी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1970-7।  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कितनी  नई  पालिसियाँ  जारी

 की  गयीं  तथा  कुल  कितनी  घन  रिकी  का  कारोबार  किया  कौर

 क्या  कृषि  क्रान्ति  से  sever  नयी  ara  का  उपयोग  करने  के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 कारोबार  का  बड़े  माने  पर  विकास  करने  हेतु  कोई  नयी  योजनायें  बनायी  गयीं  हैं  कौर  यदि  नह

 तो  इन  योजनाकारों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 जीवन  बीमा  निगम  ने  वर्ष  1970-7) वित्त  मन्त्री  (ait  यशवंत  राव  :

 में  16,22,261  पालिसियां  जारी  करके  ।  30301  करोड़  रुपये  का  बीमा  किया  ।

 जीवन  बीमा  निगम  ने  को  शताब्दी  पालिसी  (Centenary  Policy)  नाम

 से  एक  नयी  पालिसी  चालू  की  है  जो  घटती  ब्रिकी  ara  वाले  लोगों  की  श्रावइ्यकताश्रों  को  पुरा

 करती
 है  तथा  इस  प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  उपयुवत  है  ।

 दाताब्दी  पालिसी  की  मुख्य  विशेषता ग्र ों  के  बारे  में  एक  विवरण-पत्न  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  1-5-71  को  चालू  की  गयी  दाताब्दी  पालिसी  की

 मुख्य  विशेषताएं  निम्नलिखित  हैं  ।

 (i)  यह  पालिसी  एक  सावधि  पालिसी  है  await  बीमा  की  गयी  पालिसी  चालू

 रहने  के  दौरान  मृत्यु  हो  जाने  पर  अथवा  पा लिसी धारी  के  जीवित  रहने  पर  परिपक्वता  की

 निश्चित  तारीख  को  देय  होती  है  |

 (ii)  पालिसियां  केवल  15-20  ate  25  वर्षों  की  अवधि  के  लिये  जारी  की  जाती  हैं  alk

 उनका  प्रीमियम  वार्षिक  रूप  में  प्रदा  करना  होता  है  |

 नक  नने मय  कम  1000  रुपये  है  । (iii)  पालिसी  के  भ्रन्तर्गत  बीमा  की  जाने  वाली  रकम  क

 किसी  भी  एक  जीवन  अधिक  से  ग्रीक  कुल  5000  रुपये  की  पालिसियां  ही  जारी  की

 जाती  हैं  ।

 (iv)  पहले  दो  विधिक  प्रीमियम  नियत  तारीखों  तक  अदा  किये  जाने  चाहिये  महीने

 की  रियायती  अवधि  श्रनुमत्य  ।  कमਂ  से  कम  दो  वार्षिक  प्रीमियम  war  हो  जाने  के  यदि

 प्रीमियम  की  ग्र दाय गी  में  चूक  होती  है  तो  प्रीमियम  की  नियत  तारीख  से  एक  वर्ष  के  लिये  जीवन

 बोला-सुरक्षा  बढ़ा  दी  जाती  परन्तु  बढ़ायी  सुरक्षा-भ्रमरी  की  सुविधा  तीन  ag  में  केवल  एक

 बार  उपलब्ध  होती  है  ।  इसके  अलावा  जिस  प्रीमियम  की  अदायगी  में  चूक  हुई  है  उसे  करदा  करना

 वालिवीघारी  के  लिये  ग्रनिवायं  नहीं  है  यदि  यह  प्रीमियम  नहीं  war  करना  चाहे  तो  पालिसी  के

 अ्रन्तगंत  बीमा  की  गयी  रकम  कम  कर  दी  जाती  है  ।  तीन  वर्षों  में  एक  बार  चूक  की  अनुमति
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 होने  से  पालिसी  के  श्रन्तरगंत  एक  से  श्रमिक  बार  चूक  हो  सकती  हैं  इसलिये  बीमा  कृत  रकम  में

 घटौती  चूको  की  संख्या  पर  निरभर  होती  है  ।

 बोझ ग  707  का  उपयोग

 #1027.  श्री  इयाम  नन्दन  मिश्र  :  क्या  प्यारे  ate  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  कया  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बोइंग  707  विमान  की  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  हो

 रहा  है  श्र  यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  गया  ?

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  करो  :  न  एयर  इण्डिया  ate  न

 ट्रीय  विमान  परिवहन  संगठन  की  सदस्य  अन्य  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनी  ही  अपनी  पूरी

 क्षमता  के  भ्रनुसार  उड़ान  कर  रही  है  ।  एयर  इण्डिया  का  भार  अनुपात  51%  के  आसपास  रहा

 जोकि  ्रन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  संगठन  के  आंकड़ों  के  अनुसार  औसत  श्रन्तर्राष्ट्रीय  भार

 श्रतुपातों  के  अनुरूप  है  ।

 भ्रमित  लोह  वयस्क  लादने-उतारने  के  लिए  पारादीप

 पत्तन  का  विकास

 *
 1030.  श्री  डी०  के०  पिण्ड  :  कया  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  के  पारादीप  बन्दरगाह  का  इतना  विकास  किया  जा  सकता  है  किਂ  वहां

 से  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  किये  गये  40  लाख  टन  लौह  श्रग्रस्क  के  लक्ष्य  की  तुलना

 एक  करोड़  टन  लौह  वयस्क  प्रतिशत  लादा  ले  जाया  जा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजन  के  लिए  wifes  वित्तीय

 यता  देने  का  सनौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कायें  तथा  नौवहन  ale  परिवहन  मन्त्री  :  से  .  कच्ची

 धातु  लदान  संयन्त्र  इस  समय  प्रतिवर्ष  25  लाख  टन  की  घरा  उठाई  कर  सकता  चौथी

 वर्षीय  योजना  में  योजना वधि  के  पन्त  तक  पारादीप  से  40  लाख  टन  निर्यात  की  व्यवस्था  है  ।

 40  लाख  दन  तक  बढ़  हुये  कच्चे  लौह  के  निर्यात  के  लिए  पतन  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  कायंवाही  की  जा  रही  है  ।  पारादीप  पतन  को  40  लाख  टन  से  श्रमिक  मात्रा  की  घरा

 उठाई  के  लिये  विकसित  करना  तकनीकी  रूप  से  सम्भव  होना  चाहिये  ।  परन्तु  ऐसी  योजना

 यातायात  की  दीघंकालिक  संभावनाओं  पर  निसार  करेगी  झ्र ौर  उसे  विभिन्‍न  जिनमें  निर्यात

 योग्य  कच्ची  खान  प्रबन्ध  परिवहन-सुविधाएं  fatal  बाजारों  में  मांग  कौर  सम्बन्धित

 सारे  निवेश  की  श्राथिक  व्यवस्था  शामिल  के  संदर्भ  में  ध्यानपूर्वक  मुल्यांकन  करना  होगा  |

 लौह  वयस्क  के  निर्यात  के  लिए  पतन  सुविचारों  के
 विस्तार  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  से  पूर्व

 विभिन्न  मंत्रालयों  र  योजना  आयोग  को  इन  पतलूनों  की  जाँच  करनी  होगी  ।
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 गुजरात  में  पेंशन  का  विकास

 ¥1036.  श्री  डी०  पो०  जय  देना  :  क्या  पर्यटन  प्रौढ़  नागर  विमानन  veal  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  aaa  गुजरात  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  कितनी
 धन  राशि  निर्घारित  की  गई  कौर

 राज्य  में  पर्यटन  स्थलों  के  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 पर्यटन  घोर  नागर  विमानन  मन्त्री  करा  कौर  गुजरात  में

 चौथी  योजना  के  अंतगर्त  पेंशन  स्कीमों  के  उपलक्ष  में  एक  पर्यटक  बगल  के  निर्माण  तथा

 मती  में
 ॑  ध्वनि  व  प्रकाशन  प्रदर्शन  के  आयोजन  पर  जब  तक  14  ,09,300  रुपये  की  राशि  व्यय  की

 गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  लगभग  10  लाख  रुपये  की  लागत  से  गिर  वन्य  पशु  शरीर  स्थल  में

 बेईमान  ग्रा वास  स्थान  में  वृद्धि  तथा  यातायात  सुविधाघरों  की  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  है  ।  चौथी

 योजना के
 दौरान  राज्य  सरकार  का  अन्य  स्कीमों  पर  50  लाख  रुपये  व्यय  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भारत  सहायता  साथ-सच  स  सहायता

 037  श्री  एस०  ए०  मुरूगनन्तम :
 वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  चौथी  योजना  की  अवधि  के  लिये  भारत  सहायता  साउथ-संघ  से  विनीत

 सहायता  की  मांग  की

 उक्त  साउथ-संघ  से  ag  तक  कुल  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई  कौर

 साथ-संघ  से  कितनी  ate  राशि  प्राप्त  होने  की  अदा  है
 ?

 fact  मंत्री  यथावत  राव
 :  )  ate  भारत  सहायता  संघ  किसी

 पंचवर्षीय  श्रायोजना  की  अवधि  के  लिए  भ्रमित  वार्षिक  आघार  पर  सहायता  की  व्यवस्था

 करता  है  ।  संघ  के  सदस्यो ंने  चौथी  श्रायोजनां  के  पहले  वर्षों  अर्थात  1969-70  तथा  1970-

 71  के  लिए  क्रिया  83-10  करोड़  डालर  (624  करोड़  कौर  75:20  करोड़  डालर  (564

 करोड़  के  वचन  दिये  थे  ।

 हाल  ही  में  हुई  बठक  में  संघ  के  सदस्यों  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि

 पहली  श्रीफल  1971  से  शुरू  होने  वाले  वध  के  लिए  लगभग  6500  करोड़  डालर  की

 भिन्न  सहायता  लगभग  50.00  करोड़  डालर  की  प्रायोजना गत  सहायता  के  तथा  लगभग

 00  करोड़  डालर  की  खाद्य  सहायता  के  नये  वचनों  की  श्रावस्यकंता  होगी  ।  सदस्यों  ने  उपयु क्त

 कुल  रकम  के  शअ्रस्दर-श्रन्दर  लगभग  9  करोड़  डालर  की  ऋण  राहत  सहायता  के  सम्बन्ध  में

 कार्यवाई  करने  क  संकेत  किया  था  ।  किन्तु  1971-72  में  सहायता के  पक्के  सम्बद्ध

 सदस्य  देशों  द्वारा  wrasse  बेमानी  सरकारी  अनुमोदन  प्राप्त  कर  लिये  जाने  के  बाद  ही

 मिल  सके  |
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 विश्व  बेक  सहायता  संघ  हारा  पाकिस्तान  को  वचनबद्ध  की  गयी

 सहायता  का  भारत  को  दिया  जाना

 *
 1039.  श्री  विश्वनाथ  भहुनभुनवाला

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  ने  विश्व  बेक  सहायता  संघ  द्वारा  पाकिस्तान  को  वचनबद्ध

 की  सहायता  के  एक  भाग  को  भारत  में  जाए  पूर्वी  बंगाल  के  के  लुभाय  प्राप्त

 करने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किया  भ्र ौर

 यदि  तो  उसका  aar  परिणाम  निकला  ?

 वित्त  मन्त्री  यशवन्तराव  :  ate  पाकिस्तान  सहायता  संघ  की

 एक  अनौपचारिक  बैठक  विश्व  बक  की  meatal  में  31  1971  को  पैरिस  में  हुई  थी  ।  विश्व

 बक  द्वारा  जारी  की  गयी  प्रैस  विज्ञप्ति  के  न  तो  बेक  के  सदस्यों  को  यह  कहा  था  कि  वे

 पाकिस्तान  को  श्रमिक  अथवा  विकासात्मक  सहायता  के  सम्बन्ध  में  अभिप्रेत  नये  वचनों  के  बारे

 में  सूचित  करे  कौर  न  ही  इस  प्रकार  के  कोई  संकेत  दिये  गये  थे  ।  ऐसी  स्थिति  विश्व  बेक

 द्वारा  पाकिस्तान  को  दी  जाने  वाली  सहायता  का  पूर्वी  बंगाल  के  दारराधियों  के  लिये  उपयोग

 किये  जाने  का  get  उपस्थित  नहीं  होता  ।  किन्तु  हमने  प्रन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  जिनमें  सहायता

 संघ  का  मंच  भी  एक  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  बंगला  देश  के  दरबारियों  के  बारे  में

 जिम्मेदार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  समाज  का  है  कौर  भारत  में  इन  शरणार्थियों  के  अस्थायी  तौर  पर

 पोषण  के  लिये  हमें  उचित  मात्रा  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  मिलनी  चाहिए  ।

 बोनस  दायरों  के  बारे  में  सागंदर्शी  सिद्धान्त

 *  1041.  भी  raga  हालदार  :  क्या  वित्त  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  हाल  ही  में  बोनस  शेयरों  सम्बन्धी  मागंदर्षी  सिद्धान्तों  में  संशोधन

 कर  दिया  कौर

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  चार  :  पौर  एक ह

 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  जिसमें  किये  गये  संशोधनों  और  उनके  कारणों  का

 ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सरकार  ने  पूजी
 निगम  नियन्त्रण  की  परामशंवादी  समिति  के  पराग्वे से  पहली  जून

 1971  से  बोनस  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  में  निम्नलिखित  संशोधन  किये

 (i)  प्रस्तावित  पूंजीकरण  के  बाद  प्रारक्षित  निधि  का  बकाया  कम्पनी  बढ़ी
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 हुई  चुकता  जी  का  80  प्रतिशत  की  बनाया  कम  से  कम  338  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।

 (ii)  साधारण  सभा  में  प्रस्तावित  पंजीकरण  के  लिये  जिम्मेदारों  अनुमोदन  प्राप्त
 करने  के  विषय  में  दिये  गये  नोटिस  में  कम्पनी  की  बढ़ी  हुई  पू  जी  पर  देय  पहले  विधिक  लाभांश
 के

 सम्बन्ध  में  प्रबन्धकों  के  आशय  का  स्पष्ट  संकेत  होना  चाहिए  ।  साधारण  सभा  द्वारा  पारित

 संकल्प  में  न  केवल  प्रस्तावित  पंजीकरण  के  प्रश्न  पर  सभा  ने  नीरू  का  संकेत  मिलना

 बल्कि  लाभांश के  सम्बन्ध  में  प्रबन्धकों  के  प्रस्तावों  का  भी  पता  लगना  चाहिए  ॥

 पू  जी करण  के  बाद  क्या  बकाया  आरक्षित  निधि  के  प्रतिशत  में  वृद्धि  करने  का  उद्देश्य  यह

 है  कि  कम्पनी  को  बढ़ी  हुई  पूजी  से  भविष्य  में  लाभाँश  जाने  की  आवश्यकता  के  समय  इस

 निधि  से  रकम  निकालने  का  समुचित  व्यवस्था  हो  सके  ।  उपयुक्त  संशोधन  (ii)  इसलिये  किया
 गया  है  कि  fea  जारी  होने  के  बाद  लाभांश  की  सम्भावनाओं  के  सम्बन्ध  में  पहले  जो

 शुचिता  बनी  रहती  थी  उसे  समाप्त  किया  जाय  कौर  इस  प्रकार  सट्टेबाजी  को  जा  सके

 जिससे  केवल  उन्हीं  लोगों  को  लाभ  होता  जिन्हें  avatar  की  भावी  सम्भावनाश्रों  के  सम्बन्ध

 में  भीतरी  जानकारी  रहती  थी  ।

 हरिजनों  कौर  सफाई  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 *1042,  श्री  बो ty  के०  दास  चौधरी  :

 श्री  दरबारा  सिह  :

 क्या  दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  की  म्युनिसिपल  नगरों  में  काम  करने  वाले  भ्र ौर  रहने  वाले

 हरिजनों  ate  सफाई  कमंचारियों  के  लिये  मकान  बनाने  की  कोई  योजना  है  ate  यदि  तो

 उस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  कूचबिहार  नगर  के  लगभग  100  हरिजन  परिवारों  को  बहुत

 खस्ताहाल  मकानों  में  रहना  पड़  रहा  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 में  उप-मन्त्री  के०  एस०  :

 जी

 गंदे  व्यवसायों  में  लगे  व्यक्तियों  के  काम  की  कौर  रहने-सहने  की  परिस्थितियों  में  सुघार  की

 निश्चित  योजना  के  अ्रधीन  राज्य  सरकार  को  वास  गृह-स्थलों  की  योजना  के  लिये  शतप्रतिशत

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पिछड़े  वर्ग  क्षेत्र  में
 की

 गई  व्यवस्था  में

 से  एक  मकान  उच्चतम  लागत  का  75  प्रतिशत  उपदान के  रूप  में  fear  जाता है  तथा

 शेष  25  प्रतिशत  स्वय  लाभ  प्राप्तकर्ता
 द्वारा  नकद  श्रम  ग्रीवा  सम्मान  के  रूप  में  देना

 होता  है  ।

 इस  योजना न ल  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  अमल  किया  जाता  है  ।  इस  विशिष्ट  नगर  के

 सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 सामान्या  बीमा  कम्पनियों  में  कर्जो  wierd

 *1043.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  व्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  राष्ट्रीयकृत  सामान्य  बीमा  कम्पनियों  के  रिकार्डों  से  ज्ञात  हु  है  कि

 उनमें  10,000  से  अधिक  ऐसे  फर्जी  कमंचारी  हैं  जिन्हें  नियमित  रूप  से  वेतन  दिया  गया  है  किन्तु

 उन्होंने  कोई  कायें  नहीं  किया

 है बीमा  कम्पनियां  इस  युवती  से  कुल  जितनी  घन  राशि  का  हेर  फेर  करती  रही  SQ

 क्या  सरकार  at  विचार  है  कि  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरों  से  इस  सम्पूर्ण  मामले  की  जांच

 यह  जानने  के  लिये  कराई  जाये  कि  इस  गिरोह  के  ard  करने  की  प्रक्रिया  क्या  कितने  व्यक्तियों

 को  इससे  लाभ  gar  तथा  कितने  घन  का  हेर  फेर  किया  कौर

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  कम्पनी  के  ठीक  कराने  के  लिये  कोई  कायेंवाही  की  है

 जिससे  भविष्य  में  कदाचार  न  किया  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  मती  सुशीला  :  से  ऐसा  कोई

 प्रमाण  नही ंहै  जिससे  पता  चले  कि  फर्जी  नियुक्तियां  करने  का  श्रनेतिक-चलन  उस  ढंग  का

 है  जिस  ढंग  का  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  ।  इस  प्रकार  की  फर्जी  नियुक्तियों  के  द्वारा  बीमा

 कम्पनियों  न  जितनी  रकम  का  हेर-फंस  किया
 है

 उसका  कोई  ठीक-ठीक  प्राक्कलन  उपलब्ध

 नहीं  है  ।

 विविघ  सीमा  कम्पनियों  के  भ्र भि रक्षकों  की  6  जूलाई  1971  को  हुई  बैठक  में  इस  पुरे

 प्रश्न  पर  कुछ  विस्तार  से  चर्चा  की  गई  थी  ।  सम्मेलन  में  वित्त  मत्ती  ने  शुरू  करने  में  अपने  भाषा

 में  भी  कहा  था  कि  इस  बुराई  को  पूरी  तरह  समाप्त  करना  होगा  ।  भ्र भि रक्षकों  से  इस  मामले  में

 शीघ्रता  से  पड़ताल  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 Carrying  of  Night-Soil  on  Head  by  Sweepers

 *  1044,  Shri  Brijraj  Singh  Kotah  :  Will  the  Mirister  of
 Welfare  be  pleased  to  state

 Education  and
 Social

 (a)  Whether  the  practice  of  carrying  night-soil  cn  heed  by  the  sweerers  is
 still  prevailing  in  the  country  ड

 (b)  If  so,  in  which  areas  and  the  extent  thereof;

 (c)  By  what  time  Government  propose  to  put  an  end  to  this  practice;

 (d)  The  outlines  of  the  future  programme  chalked  out  for  this  purpose:  and

 (6)  The  financial  assistance  given  to  the  State  Governments  during  the  last  three
 years  for  taking  action  in  this  regard.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare
 (Shri  K.  S,  Ramaswamy)  :  (a)  Yes,  sir.

 (b)  ||  exist  in  some  rural  areas  in  all  states  Tripura,  Andaman
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 &  Nicobar  Islands,  Laccadive  Islands,  Goa,  Pondicherry,  Dadra  &  Nagar  Haverli  and

 Chandigarh.  In  TamilNadu,  it  is  reported  to  be  practically  non-existent  so  also  in

 Kerala.  In  Gujarat  and  Maharashtra  also  it  is  practically  eliminated  except  in  a  few

 municipalities.

 (c)  10  (€)  :  It  isnot  possible  to  fix  any  time  limit  in  this  regard.  Construction

 latrines  has  been of  sanitary  latrines  and  conversion  of  dry  latrines  into  water-borne

 included  in  the  National  Water  Supply  and  Sanitation  Programme  by  the  Health  Ministry.

 The  State.  Government/Union  Territory  Administrations  have  been  advised  to  amend

 suitably  the  Municipal  Laws  to  prevent  the  construction  of  new  dry  latrires.  The  Department

 of  Social  Welfare  is  concerned  with  the  policy  and  financial  aspect  of  the  scheme  for  the  abo-

 lition  of  the  system  of  carrying  night-soil  as  headloads  by  introducing  wheel  barrows/hand

 carts  etc.  Liberalised  financial  assistance  for  implementing  the  scheme  is  made  available

 to  the  State  Governments/Union  Territory  Administrations.  A  provision  of  Rs  300-00

 lakhs  has  been  made  forthe  IV  Plan  period  for  the  composite  scheme  of  improvement

 of  working  and  living  conditions  of  those  engaged  in  unclean  occupations.  The  amount

 provided  for  this  composite  scheme  during  the  last  three  years  was:

 (Rs.  in  lakhs)

 20:00 1968-69

 51:25 1969-70

 1970-71  57°25

 Steamer  Service  From  Patna  To  Varansi

 *1045,  Shri  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport

 will  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  the  Bhagavti  Committee  on  Inland  Water  Transport  has  since  sub-

 mitted  its  report  to  Government;

 (b)  Whether  a  recommendation  has  been  made  in  the  said  report  to  run  steamers

 in  Ganga  river  from  Patna  (Western  District  of  Bihar)  to  Varansi  (Eastern  District  of

 Uttar  Pradesh)  and  in  Ghaghara  river  from  Patna  to  Ayodhya,  which  are  neglected  and

 backward  Districts  and  where  there  are  no  means  of  transport  except  inland  water  trans-

 port  and

 (c)  If  so,  the  time  by  which  steamers  would  start  operating  there  and  the  action

 taken  by  the  Government  in  this  direction  so  far

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Shipping  and  Transport  (Shri  Raj

 Bahadur)  :  (a)  Yes.  sir

 (b)  The  Bhagwati  Committee  has  recommended  the  running  of  river  services  on

 the  Ganga  between  Buxar  and  Farakka  and  on  the  Ghogra  between  Dorighat  and  Revelganj

 (Chapra).

 (c)  After  considering  the  recommendation  of  the  Committee  in  consulation

 with  the  State  Governments  concerned  it  has  been  decided  to  start  an  experimental-cum-

 promotional  river  services  on  the  Ganga  between  Patna  and  Ghazipur  shortly.  The  scheme

 for  running  regular  river  services  on  the  Ganga  on  commercial  basis  will  be  examined
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 in  the  ligkt of  experience  gained  in  the  running  of  the  proposed  short-stretch  experimental-

 cum-promotional  service.  As  regards  the  scheme  for  running  river  services  on  the  Ghogra,
 as  recommended  by  the  Bhagavati  Committee  the  State  Government  of  Uttar  Pradesh  has
 been  asked  to  draw  up  a  detailed  scheme  which  is  still  awaited  from  them.

 दिल्‍ली  में  ध्रुमिर  अधिकारियों  हारा  छाप

 *ै
 046.  श्री  ज्योतिर्मय  बस  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बम्बई  से  प्रकाशित  दिनांक  21  मैच  1971  के  इकॉनोमिक

 टाइम्स  में  tes  से  प्रकाशित  समाचार  की  we  आकर्षित  किया  गया

 यदि  हाँ  तो  उन  20  व्यापार-गृहों  के  नाम  हैं  जिनके  कार्यालयों  की  आयकर

 श्रमिक  रियों  ने  दिल्‍ली  में  तलाशी  ली

 उक्त  तलाशी  के  फलस्वरूप  कुल  कितने  मूल्य  के  विदेशी  मुद्रा  तथा  wea

 वस्तुयें  बरामद  हुई  तथा  कब्जे  में  ली

 क्या  आयकर  ध्रधिकारियों  को  उक्त  व्यापार-गृहों  के  काले  व्यापार  के  बारे  में  पर्याप्त

 प्रभारी  मिल  गये  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  श्रनुघर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  तो  बह

 rare ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  :  हां  ।

 चार  सम्पत्ति-विक्रेताश्नों  तथा  सम्पत्ति  की  दलाली  करने  वाले  दो  दलालों  के  यहां

 बीस  स्थानों  की  तलाशी  ली  गई  थी  ।  इन  छः  पार्टियों  के  नाम  नीचे  दिये  भ्रनुसार  हैं

 (i)  डा०  ए०  पी०  मिन्ना  तथा  श्री  Fo  पी०  मित्रो  ।

 (ii)  सावंली  आफ़ताब  शौकत  राय  तथा  रणजीत  राय

 (iii)  श्री  शिव  दर्शन  सिंह  ।

 (iv)  जितेन्द्र  नाथ  एण्ड  freq  नाथ  तथा  राजे स्वर नाथ  |

 (४)  मास  नरेन्द्र  सिह  एण्ड  कण  |

 (vi)  मेसी  प्रो ०  पी०  मल्होत्रा  एण्ड  क'०

 कुल  2-5  लाख  रुपये  मूल्य  के  जवाहरात  तथा  10,000  रुपये  को  विदेशी  मुंद्रा  तथा

 तथा  1,91,410  रुपये  की  भारतीय  मद्रास  पकड़ी  गई  |

 हां  ।

 जो  विभिन्न  उपाय  किये  गये  हैं  सकल  जाँच-पड़ताल  के  हित  इस  स्थिति  में

 31



 Written  Answers  Asadha  18,  1893  (Saka)

 जाहिर  करना  वाँछनीय  नहीं  है  ।  छिपाई  गई  राय  पर  कर  लगाने  के  लिये  सभी

 इक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पालभ  हवाई  क, ध्राड्ड च्  पर  यात्रियों  का  जमा  हो  रहा  सामान

 *
 1047,  श्री  अमरनाथ  चावला  :  क्या  प्यारे  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पालम  हवाई  अड्डा  पर  यात्नियों  का  सामान  जमा  होता  जा  रहा

 क्या  उक्त  सामान  में  काफी  मात्रा  में  डाक  भी  है  जिसमें  श्रेणी  की  तथा

 नायिका  डाक  शामिल

 क्या  जम्बो-सेवा  श्रारम्भ  करने  के  साथ-साथ  सामान-कर्मचारियों  तथा  शेर  क्षमता  में

 वृद्धि  नहीं  की  गई  है  ate  माल  शरीर  सामान  सीमा  शुल्क  विभाग  के  गोदाम  में

 faq  हो  जाता  कौर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  कर्ण  :  ate  .  ग्राश्चियों केਂ के  साथ

 जाने  वाले  सामान  का  कोई  ढेर  इकट्ठा  ga  नहीं  है  ।  यात्री-रहित  अकेले  सामान  की

 सीमा-शुल्क  इसके  मालिक  के  सीमा-शुल्क  काउंटर  पर  wa  ही  तुरन्त  कर  दिया

 जाता  है  ।  राजनयिक  तथा  वर्ग  डाक  को  राजनयिक  मिशनों  तथा  डाक  अधिकारियों  द्वारा

 उनके  भराते  ही  क्लीयर  कर  दिया  जाता  है  ।

 ate  :  एयरलाइन  परिचालकों  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से

 सीमा-शुल्क  गोदाम  की  धारिता  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।  सीमा-शुल्क  गोदाम  का  सनौर

 विस्तार  शीघ्र  ही  किया  जायेगा

 महाराष्ट्र  में  तटीय  नौवहन  का  राष्ट्रीय कर रा

 #1048,  श्री  बाकर  राव  सावंत  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  राज्य  में  तटीय  नौवहन  कौर  राष्ट्रीयकरण

 करने  का  प्रनुरोध  किया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  उत्तर  दिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  राज  :  ate

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  मास्टर  योजना  समिति  महाराष्ट्र  की  श्रापातिक  बैठक  की  टिप्पणियाँ  इस

 मन्त्रालय  को  प्रेषित  की  है  ।  जिसमें  उसने  सिफारिश  की  है  कि  बम्बई  अमोल  लाइन  को  वर्षा

 ऋतु  के  बाद  न  खोलने  की  मेंससं  चौसुले  स्टीम शिप  लि०  की  इच्छा  की  हट्टी  में  रखते  हुये
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 कोकण  लाइन  यात्री  सेवा  या  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  या  राज्य  सरकार  द्वारा  सितम्बर  197)

 से  अपने  हाथ  में  ली  जानी  चाहिये  ।

 इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 मंगलोर  बन्दरगाह  परियोजना

 *  1049.  श्री  पी०  atte  दिनाय  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 मंगलौर  बन्दरगाह  परियोजना  निर्धारित  समय  के  अनुसार  क्रियान्वित  नहीं

 हो  रही

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कालरा  सनौर

 यह  सच  है  कि  यह  परियोजना  कु्दैरमुख  से  agen  का  नियति  करने  में  ara

 नहीं  होगी  क्योंकि  जहाज  के  लिये  भ्रपेक्षित  पानी  की  गहराई  बन्दरगाह  पर  केवल  30  फीट  है  ?

 सांसदीय  काय  तथा  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  कौर

 मंगलौर  हारकर  परियोजना  1972  के  wa  तक  gata  जाने  की  सम्भावना  है  ।
 कार्य  की

 प्रगति  निषकंरा  कार्यक्रम  में  कुछ  कमी  के  सिवाय  सन्तोषजनक  है  परन्तु  दो  बड़  निवेशकों

 जिसकी  सिपुदंगी  इस  वर्ष  होनी  निश्चित  को  मंगलौर  में  लगाने  की  योजना  बनायी  जिसके

 फलस्वरूप  यह  aa  की  जाती  है  कि  समस्त  निकलने  श्रावश्यकताएं  निश्चित  तिथि  तक  पूरी

 की  जायेगी  ।

 मंगलौर  पतन  के  विकास  के  लिये  सम्पूर्ण  मास्टर  योजना  में  49  Ge  डुबाव  तक

 के  लिये  व्यवस्था  क्रमवार  की  गई  है  ।  इस  पतन  पर  लौह  खनिज  यातायात  की

 ताशों  के  साथ  क्रमबद्ध  किये  जाने  के  लिये  विकास  कार्यों  का  नियोजन  किया  गया  पतन  के

 इस  क्रमबद्ध  विकास  जिससे  49  फुट  डावर  से  पतन  सभी  प्रकार  के  यातायात  के  लिये  बड़े

 प्राकार  के  पोत  तथा  खुले  माल  वाहकों  को  सम्भालने  के  लिये  समे  होगा  |

 विदेशी  तकनीकी  सहयोगियों  के  सहयोग  से  चल  रही  भारतीय

 कम्पनियों  के  प्रबन्ध  को  अपने  अधिकार  में  लेना

 *  1050.  श्री  इराज्मुद  सँकरा  :  क्या  कम्पनी  काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  कया  विदेशी  तकनीकी  सहयोगियों  के  सहयोग  से  चलायी  जा  रही  भारतीय

 कम्पनियों  के  प्रबन्ध  को  अपने  अधिकार  में  लेने  का  विचार  कर  रही  हैं प्र ौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मिन्थेटिक  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  के  साथ

 फायर स्टोन  द्वारा  किये  जा  रहे  परीक्षा  विवाद  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 कम्पनी  कायें  मन्त्री  रघुनाथ  :  श्रीमान  ।
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 कम्पनी  कार्य  वि  ग  के  प्रति-पुरुष  fare  को  हस्तक्षेप  नहीं  किया  है  ।

 ट्रैक्टरों  के  आयात  के  लिये  विश्व  बेक  से  सहायता

 4352.  श्री  पी०  गंगा  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971-72  में  ट्रैक्टरों  के  mara  के  लिये  fara  बेक  से  कितना  घन  मिलने

 की  शहज़ादा

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  ट्र  क्टर  खरीदे  भ्रांत

 weet  प्रदेश  ate  पंजाब  को  कितने  ट्रक्टर  ग्रावंटित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मन्त्री  यश्ववन्तराव  :  से  भारत  सरकार  ने  हाल  में

 ग्रान्ट्स  हरियाणा  कौर  तमिलनाडु  राज्यों  को  कृषि  ऋण  प्रायोजना मों  के  लिए

 भ्रन्तराष्टीय  विकास  संघ  के  जो  विश्व  बेक  से  सम्बद्ध  संस्था  पांच  विकास  ऋण  करारों

 पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ।  कृषि  ट्रैक्टरों  के  श्रायातके  लिये  प्रत्येक  ऋण  करार  में  जितने  ट्रैक्टरों  के

 आयात  की  व्यवस्था  उसका  ब्योरा  इस  प्रकार  है  |  पंजाब  (8000) ,  ग्रान्ट्स  प्रदेश

 (1500),  हरियाणा  (  6500),  az  तमिलनाडू  (1500)  |  टू क्टर  दो  से  तीन  वर्षों  तक  की  अवधि
 में

 प्राप्त  किये  जायेंगे  ।  ट्री  विश्व  बेक  के  सदस्य  देशों  कौर  रिकटजरलेंड  के  उन  सम्भरकों  से  मंगवाये

 जायेंगे  ।  जिन्होंने  भारत  में  ट्र  वाटर  उत्पादन  सुविचारों  की  स्थापना  की  हो  या  जिन्होंने  भारत  में

 व ट्क्टर ें  के  निर्माण  के  लिए  भारत  सरकार  से  आवश्यक  मंजूरी  प्राप्त  कर  रखी  हो  ।

 पर्यटन  केन्द्र  घोषित  करने  के  लिए  कसौटी

 4353.  श्री  जी०  बेकटस्वामी  :  क्या  पेंशन  ale  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्यटन  केन्द्रों  की  श्र  री  में  कितने  स्थान  जाते

 पिछले  तीन  वर्षों  में  qed  केन्द्र  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि

 पेंशन  केन्द्र  घोषित  करने  के  लिये  क्या  कसौटी  रखी  गई  ate

 ऐतिहासिक  अथवा  स्थापत्य  कला  की  हट्टी  से  महत्वपूर्ण  स्थानों  के

 ग्र ति रिक्त  कया  प्राचीन  साहित्यकारों  बिहारी  ate  देव  के  जन्म  स्थानों

 को  भी  इस  सूची  में  रखा  जायेगा  ?

 पेंशन  श्र  नागर  विसानन  मन्त्री  करण  :  से  भारत  में  पयंटक

 रुचि  के  श्राकषंक  स्थानों  की  इतनी  विविधता  एवं  भरमार  है  कि  उनकी  कराना  करना  अथवा

 उन्हें  सूचीबद्ध  कर  सकना  असम्भव  है  ।  तथापि  पर्यटक  अपनी  रुचि  ऐसे  स्थानों  का  चयन  करते  हैं

 जहाँ  पर  बारानी  से  पहुंचा  जा  प्राकृतिक  सौन्दर्य  तथा  साँस्कृतिक  सम्पदा  का  बाहुल्य  हो

 तथा  जहाँ  पर  सुविधाजनक  रिहायशी  तथा  ag  भोजन  उपलब्ध  हो  ।
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 तमिलनाडु  के  ईसाई  हरिजनों  का  हिन्दु  हरिजनों  के  समान  सभा  जाना

 4354.  श्री  ए  एम०  चेंलाचे मी  :  कया  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  ag  बताते  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 विशेषकर  तिरूनेलवेली  जिले  में  हरिजनों  के  हिन्दू  हरिजन  कौर

 ईसाई  हरिजन  दो  वर्ग

 क्या  अधिकार  शरीर  विशेषाधिकारों  के  सम्बन्ध  में  ईसाई  हरिजनों  को  हिन्दू  हरिजनों

 के  समान  नहीं  सभा  जाता  श्र

 यदि  तो  इस  शअ्रसमानता  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ।

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ait  कण  एस०  :

 से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 Opium  Seized  at  Kotah  Station  in  Rajasthan

 4355.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  The  quantity  of  opium  seized  at  Kotha  Station  during  the  last  three  years;

 (b)  What  rewards  were  given  to  the  persons  who  sezied  opium;  and

 (c)  The  steps  being  taken  by  Government  to  prevent  smuggling  of  opium  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (ShriK.R.  Ganesh):  (a)  and

 (b}  :  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 (c)  All  the  enforcement  agencies  both  of  State  and  Central  Governments
 engaged  in  suppression  of  illicit  traffic  in  narcotic  such  as  State  Excise,  Police,  Customs  and
 Central  Excise,  Central  Bureau  of  Investigation,  Border  Security  Force,  Railway  Protection
 Force  are  on  the  alert.  The  watch  extends  to  places  in  the  interior  as  well  as  to  ports  and
 places  on  the  border.  Preventive  measures  have  also  been  tightened  in  the  poppy  growing
 areas,

 Opium  Cultivation  in  Districts  of  Rajasthan

 4356.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  The  acreage  of  land  under  cultivation  of  opium  in  Kotah,  Bund  i  and  Jhalawar
 districts  in  Rajasthan;

 (b)  Whether  Government  propose  to  bring  more  land  under  cultivation  of
 opium;

 (c)  The  Number  of  farmers  who  have  sought  permission  of  Government  for
 cultivating  opium;  and
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 a  ययन  बावा

 (d)  The  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.R.  Ganesh)  (a)  The
 acreage  of  land  under  cultivation  of  opium  poppy  in  kotah  and  Jhalawar  districts  in
 Rajasthan  during  the  crop  season  1970-71  is  as  under

 Name  of  district.  Area  under  poppy  cultivation  in  hec  fares

 Kotah  3,407

 Jhaltawar  5,510

 * There  was  no  cultivation  of  opium  poppy  in  888  di  district  in  Rajasthan  during
 1970-71  crop  season.

 (b)  Yes,  Sir.  The  Government  is  considering  a  proposal  to  increase  the  total
 area  under  poppy  cultivation  in  India.

 (c)  and  (d)  :  Applications  for  Licences  for  the  next  crop  seasons  1971-72  (Ist
 October,  1971  to  30  th  September,  1972)  from  the  cultivators  have  not  yet  been  received  by
 the  Government.  However,  the  number  of  cultivators  to  whom  licences  were  issued  for
 Cultivation  of  opium  poppy  during  1970-71  crop  season  inthe  districts  of  Kotah  and
 Jhalawar  18  as  under

 Name  of  district  Name  of
 Cultivators

 kotah  15,347

 Jhalawar  28,943

 Applicatio.  ns  for  t Jo  IV)  va ॥ 1@  gran  t  of eV)  JING licen  ce  to  the  cultivators  to  grow  poppy  during

 1971-72  crop  season  will  be  considered  in  the  light  of  the  licensing  principles  framed  by  the

 Government  of  Ind

 WAT  एण्ड  डम-डम

 4357,  शी  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1968-69,  69-70  पनीर  1970-71  में  जीप  एण्ड  डम  डम

 के  प्रत्येक  निदेशक  को  वेतन  भत्ते  शादी  के  रूप  में  कितनी-कितनी  राशि

 दी  गयी  ;

 उपयुक्त  भरवा  में  कम्पनी  की  उपलब्धियां  क्या  सनौर

 arfa gee  उठानी  पड़ी  ? इस  ग्रन्थि  में  कम्पनी  को  किन  कारणों  से  भारी

 कम्पनी  कायें  मन्त्री  रघुनाथ  :  से  .  सूचना  संग्रह  की  जा  रही  है  व

 way oF सदन  के  पटल पर  प्रस्तुत  कर  दी  जा
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 प्र

 राष्ट्र  को  बेगम  के  बहुमूल्य  जवाहरात

 4358,  श्री  जुल्फिकार  चली  खां  :  वित्त  मंत्री  रामपुर  की  बेगम  के  बहुमुल्य

 रात  के  बारे  में  30  1970  wie  31  1970  के
 भरता  रांकित

 प्रश्न  संख्या  4370

 श्र  4525  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  इस  बीच  सूचना  एक  त्रित

 कर  ली
 गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  कार  :  जी  हों  ।

 राष्ट्रीयकृत  sat  द्वारा  कोटा  नागपुर  कौर  पालामऊ

 जिले  में  दिये  गये  ऋण

 4359.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  बिहार  में  कोटा  नागपुर  में  काम  कर  रहे  राष्ट्रीयकृत  हलकों  ने

 कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  भ्र ौर

 उसमें  से  कितनी  धनराशि  के  ऋण  पाला मऊ  जिले  में  खुदरा  व्यापारियों

 स्व नियोजित  व्यक्तियों  ate  ट्रक  चालकों  को  श्रेणीवार  दिये  गये  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तवराव  :  ste  माननीय  सदस्य  ने  जिस  रूप

 में  सूचना  मांगी  बैंकों  द्वारा  उस  रूप  में  सूचना  नहीं  रखी  लाती  ।  फिर  भी  दिसम्बर  1970

 बिहार  राज्य  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कृषि  सड़क  परिवहन

 चालकों  कौर  खुदरा  व्यापार  तथा  छोटे  व्यवसाय  के  लिये  दिये  गये  श्रग्रिमों  के  sins  इस

 प्रकार  हैं

 a

 खातों  को  बकाया  रकम

 संख्या
 क  क  क  क  क  क लाख

 रुपयों
 में

 1.  कृषि  वित्त )  6167  70°73

 2.  सड़क  परिवहन  418  95°42

 3.  लघु  उद्योग  707  478°17

 4 ad
 खुदरा  व्यापार  छोटा  व्यवसाय  1636  17464

 टिप्पणी  अ्रनन्तिम  हैं  |

 बिहार  के  प्रामीण/दहरी  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय कत  1.0  की  शाखायें

 4360,  कुमारी  कमला  कुमारी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  बिहार  के  ग्रामीण  कौर  शहरी  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत

 की  कितनी  झा खायें  खोली  कौर
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 उनमें  से  छोटा  नागपुर  डिवीजन  में  कितनी  शाखायें  खोली  गयीं  ?

 वित्त  मंत्री  (att  यशवन्तराव  :  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  11  जुलाई  1969  ग्रोवर

 30  1971  के  बीच  बिहार  में  100  नये  कार्यालय  खोले  हैं  ।  इनमें  से  53  ग्रामीण  केन्द्रों

 37  अहं-शहरी  केन्द्रों  में  कौर  10  शहरी  केन्द्रों  में  स्थित हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  बिहार  में  उपयुक्त  ग्रदशी  में  खोले  गये  100  नये  कार्यालयों

 में  से  17  कार्यालय  छोटा  नागपुर  डिवीजन  में  खोले  गए  हैं  ।

 बिहार
 में  लघु  उद्योगों  कौर  खेती  के  लिये  दिये  गये  ऋण

 4361.  श्री  रामनारायण  शर्मा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1968  से  28  1971  तक  कितने  व्यक्तियों  ate  फर्मों  ने

 बिहार  में  स्टेट  बेक  का  विभिन्‍न  शाखों  से  लघु  उद्योगों  we  खेती के  fara  ऋण  प्राप्त

 करने  हेतु
 अ्रावेदन  पत्न  भेजे

 उनमें  से  कितने  भ्रावेदकों  को  ऋण  दिये  गये  ate

 कितने  श्र।वेदनकर्त्ताश्रों  को  ऋण  नहीं  दिये  गये  थे  ate  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  (att  यशवन्तराव  :  से  माननीय  सदस्य  ने  जिस  रूप  में

 सूचना  मांगी  हड बं कों  द्वारा  उस  रूप  में  सूचना  रखी  जाती  ।  फिर  भी  भारतीय  स्टेट  बेक

 द्वारा  बिहार  में  कृषकों  कौर  लघु  उद्योगों  को  दिए  गये  भ्र ग्रिम ों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  नीचे  दिए

 गए  a:—

 रकम  लाख  रुपयों  में

 दो

 जून  1968  के  ara  में  ara  1971  के  aa  में

 खातों  की  खातों  की  बकाया AAT  को  गयो  बकाया  मंजूर  की  गयी

 संख्या  सीमाए  दाप  संख्या  सीमाएं  दोष
 लि

 कृषक  |  60-00  19:00  9307  589°00  473-00

 wy,
 उद्योग  151  !  05  90  60°82  871  771-99

 __416:17

 हिन्दुस्तान  शिया  विशाखापटनम  में  जहाजों  की  मरम्मत  को  व्यवस्था

 4362.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गा रचा  :  क्या  नौवहन  wie  परिवहन  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  शिया  द्वारा  विशाखापटनम  में  50,000  टन  से  अधिक  मार  वाले

 जहाजों  की  मरम्मत  करने  की  व्यवस्था  कभी  तक  नहीं  की  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  जहाज

 मालिकों  को  बड़ी  भ्रसुविघा  हो  रही

 यदि  तो  क्या  विशाखापटनम
 में  जहाज  मालिकों  को  उक्त  सुविधा  देने  की  कोई
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 योजना  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसकी  रूप  रेखा  कया  है  ?

 संसद काय  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  राज  :  रो

 स्तान  विशाखापत्तनम  में  55,000  कुल  टनभार  के  आकार  तक  के  जहाजों  की  जगह  देने

 की  क्षमता  वाली  सूखी  गोदी  का  निर्माण  प्रगति  पर  है  ।  यह  श्रांशिक  रूप  से  उपयोग  के  लिये

 शीघ्र  date  श  उपयोग  के  लिये  amy  ag  के  प्रारम्भ  में  तयार  होने  की  सम्भावना

 इस  सूखी  गोदी  के  चालू  हो  जाने  पर  पोत  स्वामियों  की  वर्तमान  असुविधा  बहुत  १८म  हो

 जाएगी  ।

 अमरीका  से  सहायता

 4363.  sit  देवेन्द्र  सिंह  गरचा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  की  ग्रोवर  दिलाया  गया  है  कि  अमरीका  सरकार

 ने  भारत  को  व्यापक  श्रमिक  सहायता  देने  का  वचन  दिया

 क्या  प्रस्तावित  झा धिक  सहायता  का  प्रयोग  बंगला  देश  में  ary  दरबारियों  को

 बसाने  के  लिये  नहीं  किया  भ्र ौर

 यदि  at,  तो  अमरीका  सरकार  से  कितनी  सहायता  प्राप्त  होगी  ate  वह  किस  रूप

 में  प्राप्त  होगी  ?

 वित्त  मंत्री  यशवंत  राव  ४  से  माननीय  सदस्य  7  करोड़

 डालर  की  श्रमरीकी  सहायता  के  बारे  में  हाल  में  की  गयी  घोषणा  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  इसमें

 से  2  करोड़  डालर  की  सहायता  सामान्य
 प्रायोजना  सहायता  के  रूप  में  होगी  ।  बाकी  5

 करोड़  डालर  का  उपयोग  दारणाधियों  को  राहत  देने  के  लिए  किया  जाना  यह  सहायता  किस

 रूप  में  प्राप्त  इस  बात  पर  wat  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 गोहाटी  कौर  डिबरूगढ़  विश्वविद्यालय  को  ध्रूमपान

 4364.  att  रोबिन  ककोटी  :  क्या
 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  में
 अनुदान  आयोग  ने  गोहाटी  ate  डिब्रूगढ़  faze

 विद्यालयों  को  कितना-कितना  अनुदान  दिया  ।

 दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्र  Sto  पी०  :
 पिछले  तीन  वर्षों  में  गोहाटी  तथा  डिब्रूगढ़  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 द्वारा  निम्नलिखित  अनुदान  दिये  गये  y:—

 wt  गोहाटी  वश्वविद्यालय  दिवस  विश्विद्यालय
 1968-69

 9,87,540
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 1969-70  9,71,275  13,12,153

 1970-71  4,91,918  11,77,799

 बनारस  हिन्दु  विश्वविद्यालय  के  अधिकारियों  की  एक

 स्वतन्त्रता  सुरक्षा  दल  को  मांग

 4365.  श्री  देवेन्द्र  fag  गरचा

 श्री  रामचन्द्रन  कड़ ना पल्ली  :

 क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बनारस  हिन्दु  विश्वविद्यालय  के  प्राधिकारियों  ने  सरकार  को  एक  स्वतन्त्र

 सुरक्षा  दल  नियुक्त  करने  की  अपनी  योजना  का  श्रवुमोदन  करने  के  लिये  लिखा  ate

 यदि  तो  उस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  erat  डी०  पी०
 :  कौर  श्रावव्यकता  पड़ने  पर  विश्वविद्यालय  की  सम्पत्ति  तथा  व्यक्तियों  की

 सुरक्षा  के  लिए  एक  कार्यकुशल  तन्त्र  की  रचना  के  हेतु  विश्वविद्यालय  में  पहरा  व  निगरानी  की

 वर्तमान  पद्धति  में  सुघार  के  लिए  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्रायोग
 को  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  ।  प्रस्ताव  अयोग  के  विचाराधीन है  ।

 राजस्थान  में  अकाल  के  वर्षों  में  निमित  सड़कों  के  निर्माण

 तथा  उनकी
 मरम्मत

 के  लिये  निधि

 4366,  श्री  fasaa ty]  भनभुनवाला  :  FqT  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  केन्द्र  ने  राजस्थान  में  ग्र काल  के  दौरान  निर्मित  सड़कों  के  श्रीधर  निर्माण  अथवा  उनकी

 मरम्मत  के  लिये  भ्रनुदान  देना  बन्द  कर  दिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  शरार ०  :  राजस्थान  सरकार  1968-

 69,  1969-70  तथा  1970-71  में  सुखा  सहायता  व्यय  के  लिए  कुल  मिलाकर  93:02  करोड़

 रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की
 गयी  इस  राशि  के  श्रन्तरगंत  सूखा  सहायता  सम्बन्धी

 उपायों  पर  किए  जाने  वाले  व्यय  की  सभी  अ्रधिकतम  सीमायें  art  हैं  जिनको  राज्य  का  दौरा

 करने  वाले  विभिन्‍न  केन्द्रीय  दलों  की  सिफारिशों  के  ara  पर  अपनाया  गया  व्यय  की

 प्रीतम  सामानों  सड़कों  के  छोटी  तथा  भूमि  संरक्षण  सम्बन्धी  निर्माण

 कार्यों  जैसे  राहत  के  उपायों  के  लिए  qe  धन  राशियां  मी  शामिल हैं  ।  राजस्थान  सरकार

 ने  सूचना  दी  है  कि  फिर  से  मौसम  की  अनुकूल  स्थिति  हो  जाने  सूखा  सहायता  सम्बन्धी  सभी

 निर्माण  काय  1971  में  बन्द  कर  दिये  गये  थे  ।  देवी  विपत्तियों  में  राहत  के  उपायों  के

 लिये  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  राहत  सम्बन्धी  उस  व्यय  की  सीमा  तक  ही  दी  जाती  जो

 विपत्ति  के  दौरान  किया  गया  हो  ।  वह  सब  जो  राज्य  सरकार  द्वारा  विपत्ति काल  के  बाद

 सड़कों  तथा  अन्य  निर्माण  कार्यों  पर  किया  उसे  राज्य  सरकार  को  अपने  श्रान्त  रिक  साधनों  से

 हो  पुरा  करना  होगा  ॥
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 थ  सफीपुर में
 a  eal  के  लिय

 4367.  श्री  एन०  teat  fag  :
 क्या  नौवहन  wiz  म  डू  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 फी  क

 अन्तर्गत  अन्तर-ग्राम चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  मणिपुर  लोक  निर्माण  विभाग

 सड़कों के  1  के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई
 मि

 गत  वित्तीय  वर्ष  में  मनीपुर  में  भ्रातृ-ग्राम

 एशियन

 राशि
 at

 की

 एन

 उनमें  से  किसी  अन्तर-ग्राम  में  सड़कों  पर  बस  सेवा

 rei

 at  अ्रौर

 q)  यदि  तो  उसका  ब्यौरां  कया है
 ?

 संसदीय  द  wat  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री

 प्रौढ़  भ्र  र  के  लिये  18°35  लाख  रुपये  कौर  13'71  लाख  रुपये  ।
 थ

 मूल  कार्य  कौर  समस्त  अनुरक्षण  art  के  लिये  130  लाख  ये  कौर  61.0

 रुपय े।

 हग  att  :  88  श्रन्तर-ग्रामीणश  सड़कों  में  से  13  सड़कों  पर  '  ब  ताए  उपलब्ध

 हैं  ।
 राज्य  परि  हन  aren  मणिपुर  शेष  सड़कों  पर  जहां  कहीं  ऐसी न

 वा
 करना  पम्मा

 वालों  को  चलाने  का  विचार  कर  रहा  है  ।  wee

 eee

 सरकारी  उपकरणों  को  हिन्दी  ake  aa  at  में  cara  थ

 निकालने के  निदेश

 थ

 गे  कि

 हर

 दल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 (%) Fat Them ATA &

 सरकार  ने  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रधानों  को  अपने  अंग्रेजी  संस्करण

 के  ह
 भ्रम

 पने  सब  प्र का दानों  का  हिन्दी  संस्करण  निकालने

 ae  लिये
 निदेश  या  परिवहन  जारी

 faa
 ह

 ......

 थ
 _  यदि  तो  उसके  नया  कारण  कौर

 a
 इसके  परिणामस्वरूप  उनका  कितना  खर्च  होगा

 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  श्रार०
 :  कौर

 कार  के  समी
 ania  शौर  वाणिज्यिक  उपक्रमों  उनके  प्रशासनिक  मिसाल

 Sen se at & Ayemy

 यह  quae  दिया  गया है
 कि  अपने  सामान्य  नियम  श्री

 क

 1  रिपोर्ट

 भाषा शादी

 साए

 aaa  दोनों  भाषियों  में  प्रकाशित  करायें  जैसा  कि  यथा  संशोधित
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 अधिनियम  के  seater  अपेक्षित  है  ।

 चूँकि  यह  विषय  उद्यमों  के  दोतीन  प्रशासन  के  अन्तर्गत  जाता  इसलिये  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  fears  नहीं  रखती  कि  सरकारी  उद्यमों  ने  अपनी  रिपोर्ट  हिन्दी  में

 प्रकाशित  कराने  के  लिये  कितना  व्यय  किया  है  ।

 डाक  तथा  तार  पेंशन  प्राप्तकर्ताश्रों  के  लिए  अधिक  पेंशन

 4369.  श्री  गदा घर  साहा  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अराल  इण्डिया  पोस्ट  एण्ड  टेलीग्राफ  पेंशनर्स  एसोसिएशन  से  कोई

 ज्ञापन  प्राप्त  gar  है  जिसमें  अधिक  पेशन  की  मांग  की  गई  शौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  कार  :  ग्रसित  भारतीय  डाक-तार

 पुना  से  19  मई  197।  का  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हसा  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  के  पैरों  के

 मामले  को  वेतन  झ्रायोग  के  निर्देश  पदों  में  शामिल  करने  की  मांग  की  गई  थी  ।

 पन् दान रों  के  मामले  को  वेतन  श्रोयोग  के  निर्देश  पदों  में  शामिल  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  लेकिन  कार्यरत  सरकारी  कमंचारियों  के  लिये  पेन्शन  सम्बधी  लाभों  के  मामले  में

 वेतन  आयोग  की  सामान्य  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पन्नों  को  राहत  देने  के  प्रश्न  पर

 सरकार  यथा  समय  विचार  करेगी  |

 मद्य  निषेध  समिति  द्वारा  सरकारो  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध

 में  को  गई  सिफारि दा

 4370.  श्री  नवल  किशोर  वर्मा  कया  दिक्षा  कौर  समाज  कारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुनर्गठित  मद्य  निषेध  समिति  ने  सरकार  से  यह  सिफारिश  की  है  कि  सरकारी

 कर्मचारियों  द्वारा  मद्य  निषेध  का  पालन  भर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  एस०  :

 हां  ।

 भ्रमित  भारतीय  सेवा  1968  के  नियम  20  के  अनुरूप

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियमावली  के  नियम  22  में  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाए  गए

 समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  सरकारी  कमेंचारियों  पर  लगाए  गए  प्रौढ़  प्रतिबन्ध

 नागरिकों  के  रूप  में  उनके  हारा  अपने  मूलभूत  अधिकारों  का  प्रयोग  किए  जाने  के  विरुद्ध  होंगे  ।
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 प
 1893

 पश्चिम  बंगाल  के  गांवो  में  स्थित  कालेजों  द्वारा  वित्तीय

 सहायता  को  मांग

 4371.  श्री  सगे  ह  सदा  :  क्या  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  गांवों  में  स्थित  अधिकांश  कालेजों  विशेषकर  अपने

 mada  खर्चों  को  पुरा  करने  वित्तीय  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  कालेजों  ने  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  के  लिये  श्रभ्यावेदन  दिया  कौर

 यदि  तो  कया  उनके  अ्रभ्यावेदनों  के  आधार  पर  कोई  सहायता  दी  गई  है  ?

 दिक्षा  ale  समाज  sere  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 :  भारत  सरकार  को  इस  शभ्राद्यय  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  |

 कौर  :  भारत  सरकार  अथवा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  इस  प्रकार

 का  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  कलकत्ता  विश्वविद्यालय

 के  कुलपति  की  अध्यक्षता  राज्य  के  गेर-सरकारी  सम्बन्ध  काले  जों  कालेजों  के

 के  प्रशासकीय  ate  अन्य  पतलूनों  की  जांच  करने  के  एक  समिति

 नियुक्त
 की  है  ।

 करनल  पी०  दयाल  को  दुहरा  काय  भार  देने  के  बारे  में  श्रघिसूचना

 4372.  सतपाल  कपूर  :  कया  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  आक़िल  पी०  दयाल  को  राष्ट्रीय  स्वस्थ्य ता  कोर  के  निदेशक

 श्र  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  कार्यक्रम  सलाहकार  के  रूप  में  दुहरा  कायें-भार  देने  के  बारे  में  जारी

 की  गई  अधिसूचना  पर  आपत्ति  की  गई  कौर

 यदि  तो  उस  बारे  में  उनके  मंत्रालय  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 दिक्षा  alt  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  के०  एस०  :

 शौर  .  21  1970  को  एक  अधिसूचना  जारी  की  गई  जिसके  द्वारा  कौल  पी०

 दयाल  को  1-7-70  से  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  का  कार्यक्रम-सलाहकार  नियुक्त  किया  गया  कौर

 जिसमें  ag  कहा  गया  कि  वे  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  महानिदेशक  का  कार्यभार  भी  संभालेंगे

 जिसके  लिए  उन्हें  कोई  अतिरिक्त  पारिश्रमिक  नहीं  मिलेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  ge  व्याप्ति  सहित

 उनकी  नियुक्ति  के  विरुद्ध  कुछ  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  दावा  किया  गया  है  कि  राष्ट्रीय

 स्वस्थता  कोर  के  महानिदेशक  के  वर्तमान  पदभार  को  संभालते  हुए  sta  पी०  दयाल  किसी

 सांविधिक  नियम  से  प्राप्त  होने  वाली  किसी  प्रकार  की  प्रशासनिक  या  वित्तीय  शक्तियों  का  प्रयोग

 नहीं  कर  सकते  |  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के  महानिदेशक  का  वीं  मान  भ्र ति रिक्त  पदभार  संभालते
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 हुये  वे  प्रशासनिक  तौर  वित्तीय  दोषियों  का  प्रयोग  किस  सीमा  तक  कर  सकते  इस  सम्बन्ध  में

 fafa  मंत्रालय  तथा  अ्रावश्यकतानुसार  वित्त  मन्त्रालय  के  कार्मिक  विभाग  से  परामर्श  करके

 करण  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  ।  वर्तमान  व्यवस्था  के  ग्रन्तगंत  यदि  वे  ऐसी  शक्तियों  के  प्रयोग  के

 हेतु  प्राधिकृत  नहीं  होंगे  तो  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  जाएगी  |

 पाकिस्तान  द्वारा  नोटों  का  faa  zara

 4373,  श्री  समर  गुह  :

 शी  विश्वनाथ  भ्हुनभुनवाला  :

 कया  वित्त  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  500  ate  100  रुपये  के  नोटों  का  चलन  बन्द  किये  जाने

 का  भारतीय  मुद्रा  पर  कया  प्रभाव  पड़  ग्रोवर

 क्या  बंगला  देश  से  my  दरबारियों  के  पास  होने  वाली  मुद्रा  पर  भी  saa

 वाही  का  प्रभाव  पड़गा
 ?

 वित्त  मन्त्री  यशवन्तराव  :  पाकिस्तान  द्वारा  500  रुपये  कौर  100  रुज

 ‘“rroritr के  करेंसी  नोटों  का  विमुद्रीकरण  कर  दिये  जाने  के  Wad  का  भारती प्र  करेंसी  पर  कोई  प्रभाव

 नहीं  पड़ेगा  ।

 इसका  प्रभाव  बंगला  देश  के  उन  शरणार्थियों  पर  पड़  जिनके  पास  पाकिस्तानी

 करेंसी  के  इन  मूल्य  वर्ग  के  नोट  हैं  ।

 Recovery  of  Amount  Recently  Removed  from

 State  Bank  of  India,  New  Delhi,

 4374.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  59  lakhs  and  96  thousand  rupees  out  of  the  60  lakh  rupees  removed

 from  the  State  Bank  of  India,  New  Delhi  have  since  been  recovered;  and

 (b)  If  so,  the  account  under  which  the  recovered  money  has  been  deposited  ?

 The  Minister  of  F  inance  (Shri  Chavan)  ;  (a)  Yes  sir.  A  sum  of  Rs.

 59,96,900  has  been  recovered  by  the  police.

 (  b  The  court  -has  entrusted  the  amount  to  the  State  Bank  under  a

 bond.  The  amuunt  has  been  credited  to  the  bank’s  Sundry  Depos  its  Account
 ‘Supardari’

 and  the  money  is  held  by  the  bank  in  the  Currency  Chest  under  ‘Supardari’  bond.

 सरकारी  उपक्रमों  में  स्थाई  रूप  से  रहने  अथवा  अपने  मूल  संवर्ग  में

 वापिस  जाने  के  बारे  में  सिविल  कर्मचारियों  से  विकल्प  का  मांगा  जाना

 4375.  श्री  सर  ०  एन०  बमन  :

 श्री  रामचन्द्रन  कान  पतली  :
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 व्या  faa  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  उपक्रमों  में  काम  कर  रहे  सिविल  कर्मचारियों  से  निर्धारित

 समयावधि  के  श्रीधर  यह  विकल्प  मांगा  है  कि  स्थायी  रूप  से  इन  उपक्रमों  में  काम  करना  चाहते  है

 भ्रमणा  अपने  मूल  संवर्गों  में  वापिस  जाना  चाहते  हैं

 यदि  तो  dar  विकल्प  कितने  कमंचारियों  से  गया  है  ate  विकल्प  देने  के

 सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 *  \
 |  जी  ii  किन्तु  श्रौद्यो वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के ०  श्रार०

 ग  Wey).

 गिक  प्रबन्ध  निकाय  के  प्राधिकारियों  तथा  रक्षा  उत्पादन  उपक्रमों  नियुक्त
 रक्षा  सेवायों  के

 ग्रीवा  रियों  को  छोड़कर  दिया  गया  है  |

 उपलब्ध  सूचना  के  31  1970  सभी  प्रकार  के  पदों  पर

 प्रतिनियुक्त  प्राधिकारियों

 :

 की  संख्या  1390  इन  अ्रघिकारियों  रक्षा  उत्पादन  उपकरणों में

 नियुक्त  अधिकारियों  से  रक्षा  सेवाओं  के  अधिकारी  भी  शामिल  हैं  ।  नियुक्ति  करने  वाले

 प्राधिकारी  मंत्रालय  अथवा  सरकारी  उपक्रम-नियुक्त  किये  गये  कर्मचारी  के  पद स्तर

 के  अधार  यह  फला  करेंगे  कि  कौन  कौन  से  सरकारी  अधिकारी  वहीं  रखे  जाने  के  योग्य  हैं

 ग्रोवर  फिर  केवल  उन्हीं  भ्र धि कारियों  से  अपने  विकल्प  का  प्रयोग  करने  को  कहेंगे  ।  wt  कुछ  एक

 ऐसे  भ्रधघिकारियों  ने  सम्बद्ध  सरकारी  उपक्रमों  में  स्थायी  रूप  से  रहने  के  लिये  अपना  विकल्प  दिया

 कौर  बाकी  अ्रधिकारियों  की  प्रतिक्रिया  vat  तक  मालम  नहीं  हो  सकी  क्योंकि  इस  प्रकार

 के  विकल्प  का  प्रयोग  करने  के  लिये  निर्घारित  समय  सीमाएं  अभी  पुरी  नहीं  हुई  हैं  ।

 कृषि  सम्पदा  पर  धन  कर

 4376.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :
 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पर  धन  कर ज  नच  लगाने  के  उपबन्ध  को  संविधान कया कुछ  न्यायालयों  ने  क़षि  सम्पदा

 के  विरुद्ध  घोषित  किया  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  अग  क्या  कायंवाही  की  है
 ?

 श्री  हरभजनसिंह वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  तथा

 ढिल्लो  बनाम  भारत  के  संघ  के  मामले  पंजाब  तथा  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  ने  निराले  दिया

 है  जिसमें  कृषि-परिसम्पत्तियों  पर  धन  कर  लगाने  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  को  area  के  संविधान

 के  विरुद्ध  ठहराया  गया  सरकार  ने  पंजाब  तथा  हरियाणा  उच्च-न्यायालय  के  फैसले  के

 विरुद्ध  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालय  के  समक्ष  अपील  दायर  की  जो  श्रनिर्णीति  पड़ी
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 मंसूर  में  उत्पादन  शुल्क  विभाग  हरा  की  दुकानों  की  निलामी

 के  लिये  अपनाई  गई  suet

 4377.  श्री  यमराज  श्रफ्जलपुरकार  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मैसूर  राज्य  में  दाराब  की  दुकानों  का  ठेका  देने  के  लिये  नीलामी  की

 प्रणाली  रही  है  ।

 क्या  बंगलौर  अर  गुलबर्गा  शहरों  तथा  सिविल  क्षेत्रों  में  शराब  की  दुकानों  को

 प्रतिमास  भारी  हानी  हो  रही

 क्या  सरकार  को  ताल्लुक वार  नीलामी  की  इस  प्रणाली  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 वित्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  :  जी  हां  ।

 गुलचीं  में  वर्ष  1971-72  के  लिए  शराब  की  केवल  एक  दुकान  को  नीलाम  किया

 गया  है  :  चूँकि  पिछले  वर्ष  में  इस  प्र  कार
 की  कोई  शराब  की  दुकान  नहीं  इसलिए  इसके  हानि

 उठाने  का  प्रदान  नहीं  उठता  ।  बंगलौर  दहर  तथा  सिविल  क्षेत्र  से  बियर  की  दुकानों  में  कुछ  होनी

 हो  रही  परन्तु  बताया  गया  है  कि  ताड़ी  तथा  एक  से  होने  वाले  तदनुरूप  लाभ  द्वारा  इस  हानि

 का  पर्याप्त  रूप  में  पूति  हो  गयी  है  ।

 ताड़ी  की  दुकानों  की  तालुक  अथवा  दुकान  स्तर  पर  नीलामी  को  समाप्त  करने  के

 सुभाव  राज्य  सरकार  को  प्राप्त  हुए  थे  |

 दिये  गये  सुझावों  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया  था  लेकिन  राज्य

 सरकार  ने  नीलामी  की  पद्धति  में  कोई  परिवर्तन  करना  अ्रावश्यक  नहीं  सभा  है  |

 बम्बई  में  सोने  का  पकड़ा  जाना

 4378,  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  सीमाशुल्क  श्रघिकोरियों  ने  बम्बई  के  कुछ  स्थानों  से  सोना  बरामद

 किया  शर

 यदि  तो  जब  तक  इस  सिलसिले  में  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  हां  ।  1-4-71  से

 30-6-71  की  अवधि  में  सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  अघिकारियों  ने  बम्बई  में  178

 अन्तर  ह
 किलोग्राम  सोना  पकड़ा  जिसका  मुल्य  नग  च  ट्रीय  वित्तीय  दर  पर  15  लाख  रुपये  तथा  भारतीय

 बाजार  दर  पर  34  लाख  रुपये  ञ
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 इस  सम्बन्ध  में  16  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  ।

 सीमाशुल्क  कोलोन  के  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टरों  के

 निर्माण  हेतु  जीत  की  गई  भूमि  के  किराये  का  भुगतान

 4379.  श्री  एम०  के०  कृष्णन  :  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमाशुल्क  के  कर्मचारी  उस  जमीन  के  लिये  जो  सरकार  ने

 कमंचा  रियों  के  लिये  क्वाटर  बनाने  के  प्रयोजन  से  1965  में  अधिग्रहीत  की  उतनी  ही  ula

 का  भुगतान  कर  रहे  हैं  जो  किराये  की  राशि  के  बराबर

 यदि  तो  वह  राशि  कितनी  at

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  कार  :  नहीं  ।  कोचीन  में

 सीमाशुल्क-तमंचा रियों
 के  लिये  क्वार्टरों  के  निर्माण  हेतु  सरकार  ने  जिस  भूमि  का  श्रविग्रहण  किया

 उसका  किराया  सरकार  द्वारा  सदा  किया  जा  रहा  कोचीन  विभाग  के  कर्मचारियों

 द्वारा  नहीं  ।

 तथा  ऊपर  को  देखते  हुए  यह  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।

 कोचीन  हवाई  रेड  का  विस्तार

 4380.  श्री  सी०  जना दं नन  :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  रक्षा  मन्त्रालय  से  यह  watts  किया  है  कि  कोचीन  garg

 ass  का  विस्तार  करने  की  अनुमति  दी  ate

 यदि  ही  तो  रक्षा  मन्त्रालय  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  sist  करा  :  ale  रक्षा  मन्त्रालय

 ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  कोचीन  के  धवन  पथ  का  विस्तार  किये  जाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 परन्तु  कई  बड़ी  areal  के  कारण  ऐसा  करना  व्यवहाये  नहीं  होगा  |

 गर  सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  व्यापार  वाले  स्थान  से  fara  राज्य

 में  मुख्य  कार्यालय  स्थापित  किये  जाने  से  कर  राजस्व  में  हानि

 4381.  श्री  देवेन्द्र  सत्पथी  :  क्या  कम्पनी  ्  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता
 है  कि  कुछ  गेर-सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  व्यापार  वाले  मुख्य

 राज्य  से  भिन्न  राज्य  में  श्रपना  मुख्य  कार्यालय  स्थापित  कर  लिये  जाने  के  कारण  कुछ  राज्यों  को

 करों  के  रूप  में  प्राप्त  होने  वाला  राजस्व  नहीं  कौर
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 कया  सरकार  ar  विचार  ऐसी  कम्पनियों  को  भ्र पने  मुख्य  कार्यालय
 उस  राज्य

 में

 स्थापित  करने  के  लिए  कहने  का  है  जहां  उनका  व्यापार  मुख्य  रूप  से  चल  रहा  है  ?

 कम्पनी  कार्य  सोनी  रघुनाथ  रेड  :  केन्द्रीय  करों  में  ae  कर  तथा

 संघीय  उत्पादन  शुल्क  में  राज्य  सरकारों  का  भाग  होता  है  कौर  ये  राज्यों  के  समझ-समय

 पर  वित्त  arin  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  agar  निर्धारित  किये  जाते  पांचवें  वित्त

 आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  संघीय  उत्पादन  शुल्क  राज्यों  80  प्रतिशत  आबादी  के  झा घार

 पर  ait  20  प्रतिशत  सम्बन्धित  राज्यों  के  पिछड़े  धन  के  आघार  पर  वितरित  किया  जाता

 इसमें  मुख्य  कार्यालय  के  स्थिति  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होता  ।  श्रेय  कर  राज्यों  के  भाग  का

 90  प्रतिशत  आबादी  के  ग्रा धार  पर  एवं  10  निर्धारण  के  भ्रांकड़ों  के  आधार  पर  वितरित

 किया  जाता  है  ।  कम्पनियों  के  मुख्य  कार्यालयों  की  स्थिति  के  स्थानों  से  ग्राहक  का  आयकर

 प्रीमियम  1961  की  घारा  124  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  व्यवस्था

 के  विरुद्ध  कोई  त्रिदोष  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कोचीन  शिष्यों  से  बर्खास्त  किए  गए  नैमित्तिक  चौकीदार

 4382.  श्री  Yo  के०  गोपालन  :  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  मास  कोचीन  शिष्यों  से  कितने  नैमित्तिक  चौकीदार  बर्खास्त  किये

 बर्खास्तगी  के  क्या  कारण  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें  वैकल्पिक  रोजगार  देने  का  है  ?

 संसदीय  कार्य  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  :  से

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  श्रागमन  के  फलस्वरूप  13  मई  1971  से  कोचीन  शिष्यों

 परियोजना  के  8  अस्थायी  चौकीदारों  की  सेवायें  समाप्त  की  गए  ।  कुल  मिलाकर  13  चौकीदार

 थे  श्र  उन्हें  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षाबल  जिसमें  वेतनमान  की  हुँप्रघिकतम  सीमा  श्रमिक  थी  मैं

 सेवारम्भ  करने  की  छूट  दी  गई  कौर  उसको  उनके  विंमान  वेतन  को  सुरक्षित  रखने  का  भी

 प्रशासन  दिलाया  गया  था  इसके  बावजूद  उन  सबने  इस  पेशकश  लाभ  नहीं  उठाया  ।

 उनमें  से  5  को  wer  पदों  जिनके  लिये  वे  उपयुक्त  पर  खपाना  संभव  था  कौर  दोष  8  की  छटनी
 की  गई  ।  ae  दूसरी  उपयुक्त  रीतियों  के  लिए  उन  पर  दूसरों  के  साथ  विचार  किया  जा  सकता  है थ
 बशर्तें  कि  परियोजना  की  भविष्य  की  मांगों  के  उत्तर  में  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  उनके  नाम
 प्रायोजित  वास्तव  में  उनमें  से  एक  को  1  जुलाई  1971  से  चपरासी  नियुक्त  किया

 गया है  ।

 राय  कर  निर्धारण  के  मामलों  का  नम ना  लेखा-परीक्षा

 4383.  it  एस०  शार ०  दामानी  :  कया  वित्त  मस्ती  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (*)  गत
 तीन  वर्षों

 आय-कर  निर्धारण  के के  ge  ine ताकतों  ह सें
 से

 कितने

 प्रतिशत  मामलों

 में
 नमून  ले

 वा  परीक्षण  किया
 a

 (a)  कम  शभ्रनुचित  राहत  इरादी  के  परिणामस्वरूप  जैसा  कि  ना  लेखा

 पाशों  से
 पता  चला  है  सरकार  कितने  राजस्व  की  हानि  हुई  है द्

 ल

 क

 क्या  इसका  कारण  राय-कर  कर्मचारियों  द्वारा  जान बुक  कर  नियों
 ear  किया  जाना  है  या  लेखा  परीक्षा  कमंचारियों  द्वारा  करदाताओं  को  हानि  पहुंचाने के

 थीं  की  अनावश्यक  रूप  से  अधिक  सूक्ष्म  व्याख्या  किया  जाना  ale

 ss
 जिन  मामलों  में  इस  प्रकार  के  मतभेदों  का  पता  चलता  है  उनका  सरकार  के

 साम
 हवा  करदाताश्रों  के  हितों  के  प्रति  कोई  पक्षपात  दिखाए  बिना  अन्तिम  निराले  करने  की  शक्ति

 कसको  है  कौर  इस  प्रकार  के  कितने  मामले  इस  समय  निर्णय  के  लिए  विचाराधीन  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  कार  :  राजस्व  प्राप्तियों  पर  लेखा

 ड

 परीक्षा  रिपोर्ट  में  प्रत्येक  वर्ष  दिए  गए  लेखा  परीक्षा  के  परिणामों  में  आमतौर  पर  किसी  वर्ष

 सितम्बर  से  अगले  ag  की  31  झ्रगस्त  तक  की  afer  जाती  है  ।  किन्तु  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष-कर

 गय  वर्ष  के श्राघार  पर  पुरे  किये  गये  कर-निर्वारणों  को  संख्या  के  सम्बन्ध  में  ging  gat

 द
 करता  है  |  अपेक्षित  ब्योरे  नीचे  दिये  गये  हैं

 ह

 निर्दोष  aq  परे  किए  गये  सांविधिक  नमना  =

 mt  परीक्षा  में  समी  सिल  फूल  aa

 fia

 मामलों  की  साया

 अ

 1967  —  68  Pee
 ae #

 6°30  (Il?
 67 से  9°2

 है  द

 34°15
 £0  ।  (॥

 .
 -68  से 69  75

 31-8-69

 1969-- 70.  3558  द  2-74  (1-9-69  से  17

 31-8-70

 राजस्व  हानि  के  भ्र वसर  तभी  जाते  हैं  जब  सांविधिक  नमूना  लेखा-परीक्षा

 as

 गई  भलों  को  समय  सी  मित  होने  के  कारण  सुधारा  नहीं  जा  सका  हो  पिछले  ata  वर्षों  में  र

 की  जा  री  में  लाये  गए  कौर  सरकार  द्वारा  जांचे  गये  इस  प्रकार  के  मामलों  में
 से  निम्न

 मामलों  में

 न

 ई  राजस्व  की  हानि  नींचे  दी  गई  है
 :

 :
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 pe  एएए  ए  ए

 ay  मामलों  कों  सख्या  स्पून-निर्धारण  की  श्रन्तग्र  सत

 रकम
 नागल

 515 1967  55

 25  8°23

 10  2  21

 इसके  पिछले  तीन  वर्षों  में  न्यून-निर्धारण  के  जो  मामले  सांविधिक
 नमूना

 परीक्षा  में  नोटिस  में  भराये  ate  जिनका  लेखा-परीक्षा  रिपोर्टों  में  उल्लेख  किया  गया  है
 वे

 लिखित  हैं

 c
 aq  मौसमों  को  संख्या  राजस्व  का  चयन-निर्धारण  की

 pe  स्वा एयार चन्दा अर  स
 are

 स्त

 1967-68  10,978  660

 15  68-69  12,418  687

 1969-70  16,997  859

 इनमें  से  अधिकांश  में  संभवत  :  वसूली  हो  चुकी  है  ।  किन्तु  इनमें  से  कितने  मामलों

 वास्तव  में  date  तथा  वसूली  संभव  हुई  है  इनके  बारे  में  श्रमी  तक  सूचना  उपलब्ध  नहीं है
 ।

 कौर  अ्रघिकतर  गलतियां  कुल  arr  की  संगणना  उस  पर  देय  कर  का

 हिसाब  अवमूल्यन  तथा  विकास  छूट  की  मंजूरी  देनेवाले  इसी  तरह  की  त्रय  रियायतें

 मंजूर  करने  के  कारण  उत्पन्न  होती  हैं  ।  ऐसे  नियमों  को  लागु  करने  में  हुई  भ्रूणों  के  भी  कुछ  मामले

 जानकारी  में  art  हैं  जिनकी  व्याख्या  न्यायलयों  द्वारा  waar  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोझ  के  श्रनदेशों

 द्वारा की  गई  है  ।

 आमतौर  पर  सांविधिक  लेखा-परीक्षा  विभाग  द्वारा  नियमों  की  श्रनावद्यक  रूप  से  अ्रघिक

 सूक्ष्म  व्याख्या  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  होता  ।  यदि  किसी  कानूनी  मुद्दे  पर  लेखा-परीक्षा  विभाग

 कौर  राजस्व  विभाग  के  बीच  किसी  प्रकार  का  मतभेद  होता  है  तो  उस  मुद्दे  को  सरकार  के  विधि

 कारियों  के  पास  उनकी  राय  जानने  के  लिए  भेज  दिया  जाता  है  ।  श्रीकांत  मामलों  में  विधि

 लय  द्वारा  कौर  जहां  आवश्यक  होता  है  वहां  महान्यायवादी  द्वारा  दी  गई  सलाह  लेखा  परीक्षा

 विभाग  ate  राजस्व  विभाग  दोनों  द्वारा  मान  ली  जाती  है  ।  फिर  भी  यदि  लेख-परीक्षा  विभाग

 की  राय  में  मामला  पर्याप्त  महत्व  का  होता  है  तो  लखा-परीक्षा  रिपोर्ट  में  इस  मामले  पर  सरकारी

 लेखा  समिति  ध्यान  दिलाया  जाता  है  कौर  मामले  की  जांच  किये  जाने  के  सरकारी

 लेखा  समिति  द्वारा  जारी  किये  गये  face  लेखा-परीक्षा  विभाग  ate  सरकार  दोनों  के  लिए

 अगली  कार्यवाही  हेतु  मांग  सिद्धान्त  बन  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  मामले  जिन  पर  सरकारी

 लेखा  समिति  ने  कोई  निर्देश  दिये  हों  कौर  जो  इस  समय  श्रगली  कायंवाही  किये  जाने  के  लिए  पड़े

 हों  उनकी  संख्या  सम्भवत  :  कोई  खास  ज्यादा  नहीं  है  ।
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 केरल  में  कड़ीपुर  में  एक  हब  |  थ व ई श्रडड  का  निर्माण

 4384.  श्री  सी०  के०  चन्द्रभान  :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कैरल  में  कोजीकोडे  के  निकट  कपूर  में  हवाई  age
 के  प्रस्तावित  निर्माण  का

 स्थगित  करने  को  विचार  az

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 हवाई  ass  का  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  क्या  जायेगा  कौर  यह  हवाई  अड्डा  कब

 तक  चालू  हो  जायेगा  ?

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मन्त्री  ढ  :  (*)  जी  नहीं  ।

 at  नहीं  उठता  ।

 न्
 ः
 4
 rf fa  पहले  ही  ली  जा  चुकी  तथा  उसे  a  मिल दै  ७  है  करने  का  हवायें  जल्दी  ही

 प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।  बविमानिक्षेत्र  के  पांचवी  योजनाविधि  के  शुरू  में  चालू  हो  जाने  की

 वना है  ।

 बलिया पत्तन  सड़क  पुल  का  निर्माण

 4385,  श्री  रामचन्द्रन  कडनापत्ली  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन हुन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निकट  भविष्य  में  बलिया पत्तन  पूल  के  निर्माण  के  लिये

 कोई  निरा ोय  किया  भ्र ौर

 यदि  तो  पुल  का  निर्माण  जोय  कब  तक  आरम्भ  होने  तथा  कब  तक  पुरा  हो
 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संसदीय का यं  तथा  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  :  \
 (

 हां  ।

 इस  पुल  के  निर्माण  के  लिये  केरल  सरकार  ने  चुने  हुए  ठेकेदार  से  पहले  ही  एक
 करार  कर  लिया  है  शौर  कार्य  का  1971  के  बरसात  के  बाद  green  किये  जाने  ak  लगभग  4
 वर्ष  के  समय  में  पूरे  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 कासरगोड
 पत्तन

 का
 लघु  पत्तन  में  रूप  के  विकास

 4386,  श्री  रामचन्द्रन  कडनापत्ली  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कासरगोड  पत्तन  को  लघु  पत्तन  के  रूप  में  विकसित  करने  कोई  प्रस्ताव
 झ्र ौर
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 यदि  at,  तो  इस  रद्द  इक  के  लिये  कितना  धन  व्यय  किया  जायेगा  ?

 संसदीय  कायें  तथा  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  :  शोर

 कासरगोड  पहले  ही  छोटा  पतन  केरल  सरकार  जो  इस  राज्य  में  छोटे  पत्तनों  के  विकास

 से  सम्बन्धित  ने  सूचित  किया  है  कि  कासरगोड  पत्तन  इस  समय  प्रतिवर्ष  1000  टन  भार

 यातायात  से  कम  की  घरा-उठाई  करता  है  कौर  यह  इस  पत्तन  के  विकास  कार्यक्रम  को  युक्तिसंगत

 नहीं  बनाता  है  ।

 त्रिपुरा  में  इंजीनियरिंग  कालेजों  के  श्र/दिवासी

 विद्याथियों  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 4387,  दशरथ  देव  :  क्या  दिक्षा  att  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  ब्विपरा  के  इंजीनियरिंग  कालेजों  में  अघ्ययन  करने  वाले  श्रादिवासी  विद्यार्थियों

 को  कोई  छात्रवत्ति  दी  जाती  रोक

 यदि  तो  यह  छात्रवत्ति  कितने  विद्यार्थियों  को  जाती  है  कौर  प्रत्येक  छात्रवत्ति

 की  रानी  कितनी है
 ?

 शिक्षा  घौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  संस्कृति
 er  में  उ 44.0 स  Fiat  डी०  पी०

 कौर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  कौर  बाद  में  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी

 Guidelines  for  Vikram  University

 4388.  Shri  C,  Dixit :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be
 pleased  to  state

 )  Whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  laid  down  any
 guidelines for  Vikram  University;

 (b)  | ह  so,  the  broad  outlines  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor;

 (c)  Whether  some  State  Governments  do  not  recognize  the  Degrees  awarded

 by  this  University  to  the  extent  to  which  they  recognize  the  Degrees  awarded  by  other
 Universities;  and

 (d)  If  so,  the  reasons  therefor ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  And

 in  the  Department  of  Culture  (Shri  D,  P.  Yadav)  (a):  No,  si

 (b)  The  University  being  autonomous  no  guidelines  need  be  Jaid  down  by
 the  State  Government.

 (c  No  uch  instance  has  come  to  notice  of  the  University  or  the  State
 Government

 $2
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 (6)  Does  not  arise

 Excay Ya ation  Work  Ada AVE  x  radcesh radach on  Work  in  adhya

 4389.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Culture  be  pleased  to  state.  :

 (a)  The  names  of  various  places  in  Madhya  Pradesh  where  excavation  work  is

 being  carried  on  at  present  by  the  Archaeological  Survey  of  India;  and,

 (b)  The  period  of  Indian  Culture  which  has  come  to  light  as  a  result  of  the

 said  excavation  work?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfareh

 and  in  the  Department  of  Agriculture  (ShriD.  P.  Yadav)  :  (a)  No  excavation  work  13.0

 being  carried’on  at  present,  by  the  Archaeological  Survey  of  India  in  Madhya  Pradesh.

 (b)  Does  not  arise.

 Foreign_Exchange  Earnings  From  Tourism  In  Madhya  Pradesh

 4390.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  ple-
 ased  to  state:  the  amount  of  foreign  exchange  likely  to  be  earned  from  tourism  in  Madhya
 Pradesh  during  the  year  1971-72.

 The  Minister  of  Tourism  And  civil  Aviation  (Dr.  Karan  Singh)  :  Foreign  exchange
 earnings  from  (ourism  are  estimated  on  an  all-India  and  not  on  a  State-wise  or  place-

 wise  basis,

 Declaration  of  Maheshwar  town  in  Madhya  Pradesh

 as  a  Tourist  Centre,

 4391  Shri  C.  Dixit  :  Will
 the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation be

 tate  :} pleased
 tos

 (a)  Whether  Goverr  ment  have  under  corsiceration  any  proposal  to

 declare  Maheshwar  town  in  Madhya  Pradesh,  having  historica]  and  cultural  background,
 as  a  tourist  centre  of  national  i  mportance:  and

 (b)  Whether  Government  propose  to  sanction  grants  to  the  Iccal  authorities
 for  the  development  of  spots  of  historical  and  cultural  importance  existing  in  that  town  ?

 The  Minister  of  Tourism  «rd  Civil  Aviaticn  (Dr.  Karan  Singh): (a)  &  (b):

 No,  Sir,

 Payment  of  Incometax  by  Firms  and  Individuals  in  Madhya  Pradesh

 4392.  Shri  ७,  C,  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  .The  names  of  the  top  individuals  and  firms  in  Madhya  Pradesh  who

 have  paid  the  maximum  Income-tax  during  the  last  (wo  years  with  the  amount  of
 {ncome-tax  assessed  on  them  separately  and  the  emount  of  Income-tax  paid  by  them  in

 éach  case;

 (b)  The  amount  of  Incore-tax  arrcars  cutsiending  against  the  said  persons
 and  firms  as  on  SST  IVE 21ct  M.  arch,  1970;  and
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 (c)  The  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  realise  the  said

 amount  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (a)  to

 (c)  .  The  requisite  particulars  relating  to  top  20  individuals  and  firms  on  the  basis  of  asse-

 ssments  completed  in  the  financial  year  are  being  collected  ard  will  be  laid  on  the

 Table  of  the  House  as  soon  as_  possible.

 बक  के  कार्यकारी  अधिकारियों  ate  कर्मचारियों  ata

 4393.  श्री  इयामनन्दन  मिश्र  श्री  जी०  चबेंकटस्वामी

 श्री  पी०  गंगा

 क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बेक  अघिकारियों  ate  कर्मचारियों  की  हुई  हाल  की  बठक  में  राष्ट्रीयकृत

 नक  को  विनियोजन  नीतियों  के  सम्बन्ध  में  अपनाये  जाने  वाले  कोई  ठोस  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 रखे  गये

 बेरोजगारी  की  समस्या  कौर  मंहगाई  की  समस्या  का  समाघान  करने  में  बैंकों  के

 साधन  जुटाने  के  सम्बन्ध  में  बैठक  में  क्या  निर्णय  किए  शौर

 बैठक  में  अन्य  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  थी  ate  क्या  निर्णय  किये  गये  थे  ?

 वित्त  मन्त्री  यशवंतराव  :  से  te  1971  के  झ्रन्तिम  सप्ताह

 में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  की  बैठक  की  कार्यसूची  के  महत्व

 पूरण  विषयों  में  से  एक  विषय  था  बैंकों  के  संसाधन  ate  उनका  वितरणਂ  ।  बैठक  में  प्रत्येक

 बक  के  लिए  उपयुक्त-ऋण  एवं  ae  तक  उपेक्षित  रहे  क्षेत्रों  की  ऋण  सम्बन्धी

 इकतारों  को  पूरा  करने  का  अत्यन्त  आवश्यकता  पर  भी  जोर  दिया  गया  था  बैंकों  से  यह  अनुरोध

 किया  गया  था  कि  वे  उनके  पास  जमा  की  रकमों  में  वृद्धि  करने  के  अपने  प्रयत्नों  को  भ्र ौर  बढ़ायें

 तथा  रिज  बेक  से  कम  से  कम  उधर  जिससे  मुद्रा  स्फीति-कारी  दबाव  पड़ता  है  ।  मुख्य

 कारी  अधिकारियों  को  quae  दिया  गया  था  कि  वे  बड़े  बड़े  ऋण  खातों  की  ध्यान  पुर्वक

 बोन  करें  ।

 विचार-विमल  के  दौरान  रोजगार  के  उपयुक्त  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  सम्बन्ध  में  zat

 की  भूमिका  पर  भी  काफी  चर्चा  की  गयी  ।  श्रात्मनियोजित  व्यक्तियों  को  ऋण  सुविधाए
 देने

 के  सम्बन्ध  में  ठक्कर  समिति  की  सिफारिशों  तथा  उनसे  सम्बन्ध  में  भारतीय  हरीश  बेक  द्वारा

 जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  पर  भलीभांति  विचार  किया  गया  ग्रोवर  यह  निर्णय  किया

 गया  कि  आत्म
 नियो  जित

 व्यक्तियों  का  ऋणी  सम्बन्धी  शवश्यकताग्ों  को  पुरा  करना  प्रत्येक  दाखा

 भ्र भिक्त्ता  का  प्रथमਂ  कत्तव्य  होना  चाहिए  |

 उन  उपायों  पर  भी  विचार  fear  गया  जिनसे  वर्तमान  भर्ता  पद्धति  तथा  बंक

 रियों  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  में  सुघार  किया  जा  सकता  है  ।  उन  उपायों  पर  भी  गहराई  से
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 a

 विचार  किया  गया  जिससे  बेक  राष्ट्रीयकरण  को  सफल  बनाने  में  कम चा  रियों  से  अधिकाधिक

 सहयोग  मिले  ।

 औद्योगिक  विकास  बेक  सनौर  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  निजी  क्षेत्र

 को  दिया  गया  करा

 4394,  श्री  इपामनन्दन  मिश्र  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1971  के  बीच  औद्योगिक  विकास  बेक  झ्र ौर  औद्योगिक  वित्त  निगम

 ने  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  कितना  wee  fear  तथा  सम्बन्धित  फर्मों  के  नाम  क्या

 कौर

 1971  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  कौर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा

 उद्योग  में  लगे  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  कितनी  सहायता  की  गई  ate  संबन्धित  फर्मों  के  नाम

 क्या  हैं  ।

 वित्त  मन्त्री  यशवंत  राव  :  wife  सूचना  अनुबन्ध  में  दे  दी  गयी

 है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  635/71]

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  जहाँ  तक  उपलब्ध  हो  सकेगी  सदन  के  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  |

 Inculcating  Sense  of  Discipline  Among  Students

 4395.  Shri  Phoo!  Chand  Varma  :

 Shri  P.  R.  Das  Munsi  :

 Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  te  pleased  to  state :

 (a)  Whether  Government have  urder  consideration  any  110]  0581  to  inculcate
 a  sense  of  discipline  among  the  students  ;

 (b)  If  so,  the  main  features  thereof:  and

 (c)  Whether  any  Government  Institution  or  body  is  alreacy  ergaged  in  this
 work  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  (Shri
 K.  Ramaswamy)  ;  (a)  to  (c).  A  statement  is  attached.  [Placed  in  the  Library.  See  No.
 L.  T.  636/71]

 उड़ीसा  में  रायपुर-विश्रामपुर  सडक  का  राष्ट्रीय  राज्य  घोटती  करना

 4396.  श्री  पी०  के०  देव  :  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 व्या  उड़ीसा  राज्य  में  रायपुर  विश्रामपुर  सड़कों  राष्ट्रीय  राज मागं  घोषित  कर  दिया
 गया  कौर
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 (a)  यदि  AE  इ  चन्द्र व  राजनय  ना तो  रस  Thr  राजपथ  Ss
 समीप  कौन-कौन  से  मुख्य  नगर  जायेंगे  ?

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रो  राज  :  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  कौर  भ  बनेश्वर  के  बीच  सीधी  विमान  सेवा

 4297,  श्री ०  डी०  कके०  पंडा  :  व्या  पेंशन  Ale  नगर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  सरकार  का  दिल्‍ली  ate  भुवनेश्वर  के  बीच  कब  तक  सीधी  विमान  सेवा

 चालू  करने  का  विचार  है  ?

 पेंशन  ait  नागर  विमानन  मंत्री  fag):  दिल्‍ली  अ्रोर  भुवनेश्वर  के

 बीच  सीधी  विमान  सेवा  परिचालित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 निर्वाचनों  सें  जाली  धन  का  प्रयोग

 4398.
 श्री  मुहम्मद  शरीफ  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  हुए  निर्वाचनों  में  काफी  जाली  घन  का  प्रयोग  गया  कौर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  ate  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 निकला  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  नहीं  ।

 करेंसी  बनाने  के  खिलाफ  बराबरी  नजर  रखी  जाती  है  ।  पुलिस

 1970  ale  1971  के  देश  के  विभिन्‍नਂ  भागों  में  पेशेवर  जाल साजों से  3,77,592

 रुपये  के  मुल्य  की  जाली  करेंसी  बरामद  की  ।  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  फौजदारी  मामले

 दर्ज  किए  गये  हैं  wt  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 केरल  में  इडक्का तू ख़्याल
 में  सैनिक  हवाई  अड्डंकी  का  निर्माण

 4359,  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  न्याय  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  में  इडक्कातुवयाल  में  एक  असैनिक  हवाई  wes  का

 निर्माण  करने  का  कौर

 यदि  at,  तो  कब  तक  ।

 पेंशन  att  नागर  विमानन  मंत्री  करा  :
 नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 विश्व  विद्यालय  पाठ्यक्रम  में  परिवेश
 न

 4400,  श्री  एम०  एम०  जोजफ  कया  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करें  कि  :

 क्या  1971  में  माउन्ट-प्राची  में  हुई  afar  भारतीय  छात्र  नेता  परिषद  में

 विश्वविद्यालय  पाठयक्रम  को  रोजगार  प्रधान  बनाने  के  लिए  उसमें  परिवर्तन  करने  की  मांग  की  गई

 भ्र ौर

 यदि  तो  किन  पुरक  बातों  पर  चर्चा  हुई  तथा  क्या  निर्णय  किये  गये  उसके

 प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिक्षा  फिर  समाज  किनारा  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  स  ी  ( म  ह  श्री  डी०  पी०

 :  शौर  अपेक्षित  सूचना  जोधपुर  विश्वविद्यालय  से  एकत्न  की  जा  रही  है

 जिसके  तत्वावधान  में  सम्मेलन  यथा  समय  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया

 जायेगा  ।

 त्रिवेन्द्रम  हवाई  श्रड  ड  के  लिए  अधिग्रहीत  को  गई  भूमि  से

 बदल  किये  गहरे  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 4401.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  त्रिवेन्द्रम  हवाई  aes  के  धवन-पत्न  का  केवल  7500  फूट

 तक  विस्तार  करने  का  fala  किया

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  जिनका  केन्द्रीय  सरकार  को  grat
 तरित  की  जाने  बाली  भूमि  का  कब्जा  है  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  कौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उपरोक्त  भूमि  से  बेदखल  किये  गये  व्यक्तियों  के

 पुनर्वास  के  लिये  कितनी  राशि  खर्चे  की  गई  है  ?

 पेंशन  site  नागर  विमानन  मंत्री  :  करं  :  से  यह  निर्णय  किया
 गया  है  कि  त्रिवेन्द्रम  विमान  क्षेत्र  पर  17°80  एकड़  भूमि  को  बिना  मुल्य के  नागर  विमानन

 विभाग  को  हस्तांतरित  किये  जाने  के  केरल  सरकार  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 नागर  विमानन  विभाग  उक्त  भूमि  पर  कब्जे  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  पर  318  लाख  रुपये  का
 व्यय  करेगा  ।  परन  धवन  पथ  का  विस्तार  करने  की  फिलहाल  कोई  योजना  नहीं  है  क्योंकि  यह
 बोइंग  737  परि  चालनों  के  लिए  पहले  ही  पर्याष्त  है  ।  ये  परिचालन  इस  वर्ष  भ्रक्तूबर  से  प्रारम्भ
 हो  जायेगें  ।

 37



 Written  Answers  July  9,  1971

 त्रिवेन्द्रम  में  भाई  न्  wut रो  ०  शार  ०  भवन  से  बोझ ग  विमान  को  खतरा

 4402,  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  सरकार  ने  केन्द्र  से  पुछा  है  कि  क्या  त्रिवेन्द्रम  में  श्राई०  टी०  भाई  भवन

 से  बोइंग  विमान  को  कोई  खतरा  कौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसका  क्या  उत्तर  दिया  है  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  कण  :  कौर  केरल  सरकार

 को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  त्रिवेन्द्रम  के  सिविल  हवाई  अडडे  के  पास  स्थित  भाई  टी०

 argo  बिल्डिंग  को  बोइंग  737  परिचालनों  की  सुरक्षा  की  हट्टी  से  गिरा  दिया  जाना  चाहिये  ।

 ये  परिचालन  इस  वर्ष  अक्तूबर  से  प्रारम्भ  किये  जाने  हैं  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  अधिकारियों  को  बोनस  का  भुगतान

 4403.  att  सुबोध  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम  इडियन  एयर  एयर

 भारतीय  तेल  निगम  ate  राज्य  व्यापार  निगम  में  1,600  रुपये  से  प्रिक  वेतन  पाने  वाले

 अघिकारियों  को  कितने  प्रतिशत  बोनस  दिया  az

 उपरोक्त  उपक्रमों  में  से  प्रत्येक  में  1,600  रुपये  प्रतिमास  तक  वेतन  पाने  वाले

 कारियों  को  कितने  प्रतिशत  बोनस  दिया  गया  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  करार  :  कौर

 बोनस  संदाय  अधिनियम  1965  के  बोनस  केवल  उन्हीं  कर्मचारियों  को  दिया  जाता  है

 जो  प्रतिमास  1600  रुपये  तक  वेतन  पाते  हों  ।  सरकार  सरकारी  उद्यमों  को  यह  अनुमति  दी

 है  कि  उन  भ्र धि कारियों  जिनहें  प्रतिमास  1600  रुपये  से  अधिक  वेतन  मिलता

 पूर्वक  श्रदायगी  कर  सकते  भय  कि

 उपक्रम  को  लाभ  होता  हो  ।

 it  उपलब्ध  40  प्रतिशत  अ्रघिदषेष  की  रकम  में  नियोजक  के  हिस्से  से  बोनस

 संदाय  प्रीमियम  1965  के  झ्रनुसार  की  जाय  ।

 झनुग्रहपूवंक  अदायगी  की  रकम  तय  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  मासिक  वेतन  at

 रकम  1600  रुपया  ही  मानी  चाहे  वास्तविक  वेतन  कुछ  भी  हो  ।  जिन  उद्यमों  को  लाभ

 garg  शौर  जिनके  पास  उपलब्ध  अधिशेष  में  नियोजक  के  हिस्से  में  पर्याप्त  रकम  उपलब्ध

 उनके  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  प्रोत्साहन  ate  पुरुष्कार  देने  के  लिए  ऐसा  किया  जाता  है  ।

 उद्योग  दो  श्रेणियों  के  कमंचारियों  को  1969-70  के  लिए  gar  किये  गये  बोनस

 भ्रनुग्रहपुवंक  अदायगी  का  प्रतिशत  इस  प्रकार  है
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 ae  er a  रटना  राया  का

 प्रतिमास  1600  रु०  या  उससे
 उपक्रम  का  नाम  प्रतिमास  1600  रु०  से  ग्रसित

 वेतन  पाने  वाले  कमं  चारी  कम  वेतन  पाने  वालें  कर्मचारी

 (1969-70
 के  लिए  दिये  गये  अदायगी  का

 प्रत्  ि  त

 1  2

 i  तक

 एयर  इण्डिया
 ७

 उ

 हिन्दुस्तान  स्टील  द्न्य

 विचाराधीन  at इण्डियन  एयर  लाइन्स
 थ

 भारतीय  तेल  निगम  «८.  20

 की  दीदी जाने  बाली  रकम

 का  हिसाब  लगाने  के  लिये

 मासिक  वेतन  750  रुपया

 ही  माना

 20 खनिज  alt  arg  व्यापार  निगम  शून्य

 राज्य  व्यापार  निगम  20  20

 की  जाने  वाली  रकम

 का  हिसाब  लगाने  के  लिये

 मासिक  वेतन  1600  रुपया

 ही  माना

 कवि

 बोट ग्य  विमानों के  लिये  पालम  हवाई  प्रड ड
 पर  हैंगर  का  निर्मारण

 4404.  श्री  मौहम्मद  इस्माईल  :  क्या  पटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोइंग  विमानों  के  ठहरने  के  लिये  पालम  हवाई  ASS  पर  बनाये  गये  हैंगर  को

 गिराया  गया  तथा  उसका  निर्माण  फिर  से  कराया  गया

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  ?

 पये टन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  कर्ण  fag)  :  से  बोइंग  737  विमानों

 को  ठहराने  के  लिये  1°35  लाख  रुपये  की  लागत  से  दो  हैंगरों  की  ऊ  चाई  मे  वृद्धि  की  गयी  ।

 बोनस  संदाय  अघिनियम  इडियन  एयर  लाइन्स  पर  उसके  श्रपतियोगी  उपक्रम

 होने  के  कारण  लागु  नहीं  इसलिए  इसे  ग्रनुग्रहपुर्वेक  अदायगी  माना  गया  है  |
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 रिज  बेक  श्राफ  मद्रास  में  हड़ताल

 4405.  श्री  मौहम्मद  इस्माइल  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्लर्कों  की  हड़ताल  के  कारण  रिजवी  दास  काय  लगभग  सप्ताह  तक

 पूरी  तरह  ग्रस्त-व्यस्त  हो  गया  कौर

 यदि  तो  विवाद  को  सुलझाने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मन्त्री  यदावन्तराव  :  ate  (@)  भारतीय  रिज  बैंक  के  मद्रास

 कार्यालय  के
 तृतीय  श्रेणी  के  कमंचारी  7  जून  से  14  1971  तक  हड़ताल  पर  रहे  थे  ।  क्षेत्रीय

 श्रम  आयुक्त  द्वारा  मध्यस्थता  किए  जाने  पर  समझौता  हो  गया  कौर  15  जुन

 1971  को  हड़ताल  समाप्त  हो  गयी  ।

 सिंडीकेट  te  के  साथ  धोखाधड़ी

 4406.  श्री  पी०  गंगादेवी  :

 श्री  रामेश्वर  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  कोई  ऐसा  गिरोह  सक्रिय  है  जिसने  मई  जून  1971  में  कई  बकों  के

 साथ  धोखाधड़ी  की

 (@)  यदि  तो  क्या  सिंडीकेट  बेक  की  एक  शाखा  के  साथ  10  1971  को

 0*500  रुपये  की  घोखा घड़ी  की  गई  ग्रोवर

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  ate  यदि  तो

 उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  यथावत  राव  चव्हाण  :  सरकार क  |  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 है  कि  देश  में  एक  ऐसा  गिरोह  काम  कर  रहा  जिसने  1971  के  मई  ae  जून  महीनों  में  बैंकों  के

 साथ  धोखा  धड़ी  की  ।

 site  :  सिण्डीकेट  बेक  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उसकी  नांगलोई  स्थित

 काला  में  9  1971  को  9,500  रुपए  की  धोखाधड़ी  की  गयी  थी  ।  बेक  ने  उसी  दिन  पुलिस
 में

 शिकायत  at  करा  दी  गई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  पुलिस  ने  दो  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  ले

 लिया  जिनमें  से  बेक  का  परिचय  है  तथा  दूसरा  बाहर  का  व्यक्ति  बाहरी  व्यक्ति  से

 2000  रुपये  बरामद  होने  की  सूचना  मिली  है  पुलिस  द्वारा  जांच  का  काय  कभी  चल  रहा  है  ।

 बेक  पुलिस  द्वारा  मामले  को  mt  जाँच  करने  परिवार  को  निलम्बित  कर  दिया  है  ।
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 ट्  कारों  पर  सीमा

 4407.  श्री  एम०  एम  बनर्जी  :  क्या  वित्त  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आयातित  ate  देश  में  निर्मित  ट्रैक्टरों  के  मूल्यों  के  अन्तर  को  दूर  करने  के

 लिये  श्रायातित  ट्रैक्टरों  पर  अत्यधिक  सीमा-शुल्क  लगाया  गया  है

 क्या  भारत  की  सबसे  बड़ी  ट्रैक्टर  निर्माता  फर्म  मास  एस्कॉर्ट्स  लि०  ही  एक  ऐसी

 फर्म  जो  अपनी  खराब  किस्म  कौर  ऊची  कीमत  के  कारण  स्वनिमिक  सब  ट्र  क्टर  नहीं  बेच

 सकी

 आयातित  ट्रैक्टरों  के  अधिक  मुल्य  होने  पर  भी  wey
 ट्रक्टर  निर्माताओं  के  यहाँ

 प्रतीक्षा  कर  रहे  खरीददारों  की  लम्बी  सची

 कया  अत्यघिक  सीमा-कर  देश  के  बड़े  ट्रैक्टर  निर्माताओं  को  सुरक्षा  प्रदान  करने

 कौर  उनके  लाभ  के  लिये  लगाया  गया  कौर

 यदि  तो  किसानों  के  हित  को  ध्यान  में  कयों  नहीं  रखा  गया  क्योंकि  देश  में  इस

 समय  निर्मित  किये  जा  रहे  ट्रक्टर  15  ay  पुराने  मॉडल  के  हैं  अर  किसानों  को  सस्ती  दरों  पर

 नवीनतम  मशीनें  प्राप्त  करने  के  ग्रन्थकार  से  वंचित  रखा  जाता  है  ?

 बटेरों वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के ०  कार  आयातित  कृषि-ट

 पर  मुल्यानुसार  30  प्रतिशत  का  सीमा  लक  लगाया  गया  है  ।  जिन  कारणों  से  यह  शुल्क  लगाया

 गया  है  उनका  उल्लेख  1971-72  के  बजट  भाषण  के  भाग  नबी  62)  में  किया  जा

 चका &

 सरकार  को  इस  श्राद्ध  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  कि  मास  एस्कॉर्ट्स  लिमिटेड

 द्वारा  निमित  किये  जाने  वाले  ate  बेचे  जाने  वाले  टक्कर  घटिया  स्तर  के  तथा  श्रमिक  मंहगे  हैं  ।

 यह  सच  है  कि  यद्यपि  स्वदेशी  ट्रैक्टरों  की  कीमत  आयातित  ट्रैक्टरों  की  कीमत  की

 तुलना  में  अधिक  है  तथापि  ट्रैक्टरों  को  कुछ  स्वदेशी  किस्मों  के  खरीदारों  की  लम्बी

 ची  2

 तथा  आयात  शुल्क  लगाते  सरकार  किन्हीं  विशेष  निर्माताग्रों  के  हितों

 को  बल्कि  समूची  af व्यवस्था  को  ध्यान  में  रख  कर  कार्य  करती  है  ।  आयातित  उपस्कर

 पर  आयात  शुल्क  लगाने  का  सिद्धान्त  ga  कई  वर्षों  श्रधिकाँदा  आयातित  उपस्करों  के  मामलों

 राजस्व  के  साधन  तथा  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  ate  श्रायात-प्रतिस्थापन  के  साधन

 दोनों  रूपों  में  अपनाया  जा  रहा  हैं  ।  श्री  जबकि  टेरिफ  ate  व्यापार  के  सामान्य  करार  (G
 A.  T.  T.)  सम्बन्धी  बंधन  से  श्रावस्ती  छूट  प्राप्त  कर  ली  गयी  वही  सिद्धान्त  कृषि-ट्यूटरों

 के  आयात  पर  लगाये  जाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  यह  तथ्य  भी  कि  टैक्टर  ऐसे  काश्तकारों

 द्वारा  खरीदे  जाते  हैं  जो  कि  साधन  जुटाने  सम्बन्धी  प्रयत्न  में  योगदान  दे  सकते  हैं  ध्यान  में  रखा

 61



 Written  Answers  July  9,  1971

 गया  है  ।  साथ  ही  जहां  तक  ग्रावइ्यक  तथा  व्यवहार  सरकार  किसानों  की  भ्रावश्यकता थ्रो  की

 पति  के  लिए  कृषि-ट्र  कारों
 के  आयात  के  लिए  भी  प्रयत्नशील  है  |

 मणिपुर  राज्य  परिवहन  को  बसों  शौर  ट्  कों  का  ढांचा  बनाने

 बाली  विंदास

 4408.  श्री  एन०  टीबी  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 मनीपुर  राज्य  परिवहन  की  बसों  तथा  ट्रकों  का  ढांचा  बनाने  वाली  वकंशापों  के  नाम

 बया  हैं  तथा  वे  कहां  स्थित  कौर

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  मनीपुर  राज्य  परिवहन  ने  अपनी  वर्कशाप  चालू  कर

 संसदीय का यं  तथा  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  a  फर्म  ये  है

 (1)  मेमें  water  कामर्शियल  सिंडीकेट  कलकत्ता  16  feast  अपनी  कमेंशाला  श्रासनसोल

 में  शौर  (2)  मैम सं  मणिपुर  ake  (3)  जमुना लाल  मंगेलाल  एन्ड  जिन

 दोनों  की  अपनी  कम  शाला  इम्फाल  में  है  ।

 मणिपुर  राज्य  परिवहन  की  अपने  स्वयं  की  किंशासा  इम्फाल  में  है  ।  परन्तु  यह

 आवश्यक  छोटे  या  बड़े  प्रकार  के  बस  वाड़ी  का  जी रण द्वार  करने  भर  बढ़ईगिरी

 पोद्दार  का  कामचोर  रंगाई  काय  करने  के  लिये  बनाया  गया  है  ।

 मणिपुर  राज्य  परिवहन  का  द्भ कायकरण

 4409.  श्री  एन०  टीबी  fag:  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि  :

 मणिपुर  राज्य  परिवहन  की  बेकार  बसों  की  संख्या  कितनी
 -

 कितनी

 क्या  भविष्य  में  उपयोग  किये  जाने  के  लिये  बेकार  खड़ी  बसों  की  मरम्मत  कराई  जा

 रही  अथवा  उन्हें  बेचा  जा  रहा  है  ।

 क्या  मनीपुर  को  सरकार  को  पता  है  कि  मणिपुर  राज्य  परिवहन  के  प्रबन्ध  के  प्रति

 उपाय  जनता  में  बहुत  संतोष  कौर

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 caged  तथा  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रो  62

 wat  19  |
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 जहाँ  कहीं  ये  मितव्ययी  होती  हैं  मरम्मत  की  जाती  बाकी  मामलों  सरकार

 के  फायदे  की  हष्टि  से  गाड़ियों  का  निपटान  कर  दिया  जाता  है  ।

 कौर  :  मणिपुर  सरकार  को  पता  है  कि  मणिपुर  राज्य  परिवहन  निगम  के

 परिचालनों  में  सुधार  के  लिये  गु  जाइए  है  ।  बेकार  खड़ी  बसों  की  संख्या  कम  करने  तथा  यात्रियों

 की  श्रसुविधाश्ों  या  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 (1)  टूटफूट  विभाग  को  कम  करने  के  लिए  मोटर  गाड़ियों  की  निवारक  प्रतिरक्षण  की

 पद्धति  को  लागू  किया  जा  रहा  है  |

 (2)  कम  से  कम  बसों  के  मरम्मत  के  लिए  आवश्यक  फालतू  पुर्जों  का  श्राभातित  श्रजेंन

 किया  जा  रहा  है  ।

 (3)  मणिपुर  राज्य  परिवहन  वर्कशॉप  में  मरम्मत  सुविधाओं  बढ़ाया  सशक्त  बनाया

 जा  रहा है

 (4)  किसी  बस  के  खराब  होने  के  परिणामस्वरूप  रुके  हुए  यात्रियों  की  सहायता  के  लिए

 eees  वाईਂ  बसे  स्थानों  पर  रखी  जा  रही  हैं  ।

 (5)  मौजूदा  रास्तों  पर  परिचालनों  की  आवृत्तियाँ  ।  गति  में  वृद्धि  करने  के  लिए  sik

 जैसे  हाल  ही  में  खोले  गये  weal  जिन  पर  महिदपुर

 राज्य  परिवहन  बसें  चलनी  शुरू  हो  गयी  पर  बस  सेवाएਂ  चलाने  के  लिए  कौर  बसें  ली  जा

 रही  हैं  ।  सड़कों  सुधार  भी  बड़े  माने  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 qat  जोन  में  जनजाति  संस्कृति  का  श्रथ्ययन

 4410,  श्री  एन०  टोम्बा  fag  :  कया  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने

 पूर्वी  विशेषकर  areas  पौर  श्रीराम  में  जनजाति  संस्कृति  के  भ्रध्ययन  कार्य  को

 सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कारण  मंत्री  झर  संसृति  मंत्रो  feria  शंकर  :  सरकार
 जनजाति  संस्कृति  के  अध्ययन  वाय  को  सुविधाजनक  बनाने  के  निम्नलिखित

 इयाँ  की

 (i)  भारत  सरकार  शिलांग  में  एक  जनजाति  श्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  संस्थान  की

 स्थापना  की  है  ।  इस  संस्थान  को  ग्राम  केन्द्रीय  सरकार  के  पिछड़े  वर्गों  के

 कल्याण  के  लिए  चला  रही  यह  असम  कौर  मेघालय  राज्यों  को  जनजाति  संस्कृति
 के  विभिन्‍न  पतलूनों  का  अध्ययन  करता  है  ।  नागालैंड  की  दिया  में  एक  नागा  संस्थान  किन्तु
 यह  पिछड़  वर्ग  योजना  के  घिन  नहीं  भ्राता  है  ।
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 (ii)  मणिपुर  सरकार  का  विचार  एक  श्रनुसंघान  निदेशालय  स्थापित  करने  का  है  ।

 इसके  राज्य
 में  परिषद  स्थापित  करने  का  भी  विचार  जिसमें  जनजाति

 संस्कृति  के  भ्रष् ययन  में  सुविधा  होगी  ।  मणिपुर  जनजाति  सम्बन्धी  किये-कलापों  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  संगठनों  को  वार्षिक  अनावर्ती  अनुदान  भी  देती  है  ।  वर्ष  1970-71

 के  साँस्कृतिक  कार्यकलापों  को  प्रोत्साहित  विभिन्‍न  जनजाति  बोलियों  में  पुस्तक

 प्रकाशित  कौर  जनजाति  बोलियों  में  लिखित  पुस्तकों  की  खरीद  के  लिए  लगभग  20,000  रु०

 खच  किए  गए  |

 (iii)  संगीत  नाटक  अकादमी  अपनी  आयोजना  सम्बन्धी  योजनाकारों  में  से  एक  अर्थात्

 लोक  नाटक  कौर  संगीत  का  सर्वोक्षण  प्रौढ़  प्रलेख-पोखरण  के
 पूर्वी  क्षेत्र  के  चोंक सँग

 काइरिपग  मीटिंग  रानी  जेसी  अनेक  जनजातियों  के  जनजातीय  संगीत  टेप  कर  लिए  हैं  ।

 उनके  कुछ  नृत्य  फिल्मा  भी  लिए  गये  जनजातीय  संगीत  ak  नृत्य  के  क्षेत्र  की  क्रमिक

 रूप  से  प्रायोजना  बना  ली  गई  है  ate  grat  वर्षों  इसके  ate  श्रमिक  व्यापक  होने  की

 शादी  है  ।

 कोकाकोला  एक्सपो  द्वारा  विदेश  भेजी

 गयी  लाभ  की  राशि

 4411.  श्री  सतपाल  कपूर  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मैसर्स  कोका

 कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  scare  विदेश  भेजी  गई  लाभ  की  राशि

 कितनी  थी  ?

 वित्त  मन्त्री  यशवन्तराव  :  1968  से  1970  तक  के  वर्षों  के  लिए  भारतीय

 रिजर्व  बेक  ने  कोकाकोला  एक्सपोर्ट  नथी  को  लाभ  की  निम्नलिखित  रकमें

 विदेश
 भेजने

 की  प्रयुक्ति  दी

 छि  2  si

 ag  कम

 1968  32°94

 1969  44:01

 1970  60°58
 a

 उड़ीसा  की  पिछड़ी  हुई  जनजातियों  का  उत्पादन

 4412.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 !  व्  शਂ  का  उड़ीसा  में कया on  |  MI  विचार  चौथी  योजना  के  दौरान  जब  सव  बन्दा

 लरजिया  सौरा  भ्र ौर  कुटिया  ate  जसी  अत्यन्त  पिछड़ी  जनजातियों  के  उत्थान  के  लिये  विशेष

 कार्यवाही करने  का  है

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमत्री  के ०  एस०  जी

 al ।

 पिछड़  at  योजना  के  क्षेत्र  के  meta
 agra

 में पोड़ू  काश्त काश ओं  इक  at

 बसाने  q
 for

 BS प्राचीन  जातियों  aaa  पिछड़ी  afer  के  चतुर  योजना  में

 10.00  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  धनराशि  को  निम्नलिखित  योजनाकारों  पर  खां

 करने  का  विचार  है

 1.  भूमि  का  उद्धार  ।

 आवास  उपदान  |

 2  ath  afr
 कूलरों  ९  नए  ant  ar  निर्माण  ।

 4,  सामुदायिक  केन्द्र  ।

 सतियों  में  सड़कें  ।

 6.  लघु  सिचाई  परियोजनाएं  |

 7.  बीजों  ate  श्रीौजारों  की  प्रदाय  |

 8.  कुटीर  उद्योगों  के  लिए  उपदान

 पोरबन्दर  पत्तन  को  हुई  क्षति

 4413.  श्री  डी०  पी०  जडेजा :  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  भीषण  weet  से  पोरबन्दर  पत्तन  को  क्षति  पशु  ची  कौर

 यदि  at,  तो  इसको  कितनी  क्षति  पहुंची  है  ?

 संसदीय
 कार्य

 नौवहन
 ate

 परिवहन  मंत्री
 :  कौर

 गुजरात  सरकार  ने  सचित  किया  है  कि  पत्तन  पर  निर्माणाधीन  पन कट  दीवार  300  फट  जून  1971

 के  प्रथम  सप्ताह  में  तूफान  से
 क्षतिग्रस्त  हो  गया  था  क्षतिग्रस्त  में  सामग्री  का

 बहू
 ढलाव  का

 सीधा  हो  जाना  site  fat  के  भाग  के  चारों  कौर  टेटराफडस  का  विस्थापन  शामिल  है  ।

 मन्दिरों  के  अधिकार  में  सोने  का  सत्य

 4414.  श्री  एस०  ए०  मुख्ननन्तम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  भारत  में  मन्दिरों  के  अधिकार  में  सोने  की  मात्रा  तथा  उसके  मुल्य  के  बारे  में

 शीर ६4 द क सरकार  को  कोई  जानकारी

 क्या  जनता  के  लाभ  के  लिये  सोने  को  उपयोगी  कार्य  में  लगाने  के  लिये  कोई

 प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  चार  गण  :
 सावंजनिक्र  धार्मिक  संस्थापकों

 ने  जिनमें  मन्दिर  भी  शामिल  स्वर्ण  श्रघिभिप्रम  1968  की  घारा  16  के  अधीन

 तक  सभी  प्रकार  का  4970  किलोग्राम  सोना  घोषित  किया  था  जिसका  श्रन्तर्राष्ट्री
 य

 दर  पर  मूल्य  लगभग  419  लाख  रुपया  है  ।  सोने  की  इस  मात्रा  में  ऐसे  सोने  को  शामिल  नहीं

 किया  गया  है  जो  इस  प्रकार  किसी  संस्था  अघिनियम  की  घारा  16  (5)  में  विनिर्दिष्ट  छूट

 की  dart  के  अपने  पास
 रखा  जा  सकता  है  तौर  जिसके  लिये  किसी  प्रकार  की  घोषणा

 करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 के  तिरुनेलवेली  जिले  में  कोल्लम  का  पर्यटन

 केन्द्र  के  रुप  में  विकास

 4415,  नी  एस०ए०  मुर्तनन्तम
 :  कया  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  तमिलनाडु  के  तिरुनेलवेली  जिले  में  कोटश्रत्लभ  sata  केन्द्र

 रूप  में  विकास  करने  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्ति  gar  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  जमकर  :  इस  आशय  को  एक  प्रस्वेदन

 राज्य  सरकार  से  1971  में  प्राप्त  था  ।

 साधनों  के  परिसीमित  होने  के  जिससे  fe  प्राथमिकियों  का  एक

 कठोर  क्रम-निर्धारण  श्रावक  हो  गया  राज्य  सरकार  के  आवेदन  को  स्वीकार  करना  सम्भव

 नहीं  हो  सका  है  ।

 Drinking  Water  Facilities  in  Villages  in  Madhya  Pradesh

 Inhabited  by  Harijans

 4416.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social

 Welfare  be  pleased  to  state  १

 (a)  The  number  of  villages  inhabited  by  Harijans  and  Scheduled  Tribes  in

 Madhya  Pradesh,  where  facilities  for  drinking  water  have  not  been  provided;

 (b)  Whether  the  people  of  these  villages  have  to  go  to  distant  places  to  fetch

 drinking  water;

 (c)  1.0  so,  the  time  by  which  Government  id  be  able  to  make  arrangements
 for  the  supply  of  drinking  water  in  the  said  villages  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  (Shri  K.  5.

 Ramaswamy)  (a)  to(c).  The  information  is  being  collected  from  the  Government  of

 Madhya  Pradesh  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha  as  soon  as  avail  aU ab  le.

 Seizure  of  Watches  form  a  Car  near  Panipat.

 4417.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Miuister  of  Finance  be  pleased

 to  state:

 (a)  Whether  the  Customs  Department  had  recovered  smuggled  watches

 worth  about  Rs.  one  lakh  form  a  2111 1:58 -00पा106  caron  G.  T.  Road  near  Panipat  in

 the  fi  rol rst  fortnight  of  April,  1971;  and

 (b)  The  number  of  persons  arrested  in  this  connection  and  the  action  taken

 against  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (ShriK,R.  Ganesh)  :  (a)  On

 11th  April,  1971,  37  wrist  watches  valued  about  Rs.  were  seized  by  the

 Central  Excise  Staff  from  Chandigarh  bound  car  near  Sonipat.

 (b)  One  person  was  arrested  and  released  on  bail  bond  and  surity  bond

 pending  further  investigations  in  the  matter.

 उद्योग  तथा  कृषि  सम्बन्धी  विषयों  पर  श्रनसन्धान  काय

 4418.  श्री  एम०  marge  :  कया  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि  :

 क्या  पशुपालन  ate  ea  पालन  सहित  उद्योगों  कौर  कृषि  की  ज्वलंत  समस्याओं  के

 सम्बन्ध  ने  झ्रनुसंघान  काय  करने  पर  विशेष  ध्यान  देने  के  लिये  विश्वविद्यालयों  को  निदेश  जारी  कि

 गये  कौर

 यदि  तो  क्या  चौथी  योजना  के  grees  होने  के  समय  aa  तक  जारी  किये  पये

 ऐसे  निदेशों  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी  ?

 दिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 :  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  भ्रनुदेश  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ।  विश्वविद्यालय

 उन  अनुसंधान  को  सदस्यों  से  परिचित हैं
 जो  उद्योग  कौर  कृषि  में  लागू  की  जा  सकती  है  ।

 aaa  विश्वविद्यालयों  के  इंजीनियरी  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  उद्योग  से  aris  रखते  हुए  भ्र ौर

 प्रौद्योगिक  विषयों  में
 ग्रनुसन्धान  ate  पाठ्यक्रमों  का  प्रायोजन  करते  हैं  ।  वित्तीय  सहायता

 वृत्तियों  कौर  विदेशी  मुद्रा  इत्यादि  के  जरिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ऐसे  कार्यकलापों  को

 प्रोत्साहन  देता  है  1  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  पर्याप्त  निधि  भी  सौंप  दी  गई  है  ताकि

 वहू  समस्या  उन्मुख  क़षि  aga  जैसे  केन्द्रीय  अनुसंधान  कृषि
 राज्य  कृषि  भ्रनुसंघान  एककों  झर  wea  विश्वविद्यालयों  जिनके  पास  झ्रावदयक

 सुविधाएं  ae  स्टाफ  शामिल  कर  सके
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 शिक्षा  संस्थापकों  में  श्ञारोरिक  दिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाघरों

 को  व्यवस्था

 4419,  श्री  ato  कता मुतु  :  कया  शिक्षा  र  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  विश्वविद्यालयों  को  कोई  ऐसे  विशिष्ट  निदेश  दिये  हैं

 कि  उनके  orate  जाने  वाली  सभी  संस्थापकों  में  उपयुक्त  शारीरिक  शिक्षा  सम्बन्धी  श्रावक

 सुविधायें  प्रदान  करने  के  विषय  की  झोर  पर्याप्त  तथा  तुरन्त  ध्यान  दिया  कौर

 यदि  तो  ये  निदेश  कब  जारी  किये  गये  थे  ?

 शिक्षा  करार  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  के०  एस०  :

 कौर  .  ऐसे  कोई  विशिष्ट  निदेश  जारी  नहीं  किये  गए  हैं  ।  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  कालेजों

 में  शारीरिक  शिक्षा  को  वैकल्पिक  विषय  के  रूप  में  लागू  करने  कौर  शारीरिक  दिक्षा  पाठ्यक्रम  की

 पाठ्यचर्या  को  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रिश्वविद्यालयों  को  समय  समय  पर  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 बताए  हैं  ।  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  खेल  संगठन  कार्यक्रमਂ  शुरू  किया  है  ।  इस

 क्रम  के  ote  ate  कालेजों  में  दारी  रिक  शिक्षा  ate  खेलों  के  विकास  के  लिए

 विश्वविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 grat  विश्वविद्यालय  परीक्षा  ae  को  स्थापना

 4420  श्री  एम०  कता मुतु  :  कया  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में  स्नातक  ate  स्नातकोत्तर

 घिरा |  -  ह  मान  है डिग्री  परिवारों  में  एक  हो  विषय  में  योग्यता  आँकने  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  मापदंड

 जिसके  कारण  प्रदत्त  प्रथम  श्रेणी  कौर  विशेष  योग्यता  प्राप्तकर्त्ताश्रों  की  वास्तविक

 योग्यता  को  प्रकट  नहीं  करती  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  एक  श्रन्तर-विदवविद्यालय  परीक्षा

 as  की  स्थापना  करने  का  है  कि  भारत  में  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  के  स्तर  एक  दूसरे  से  भिन्न

 नहो ं?

 दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  रॉस्क्ृति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 दाखिला  पद्धति  भ्रध्ययन  पाठ  अ्रध्यापन  की  प्रण  ली  एवं  विश्वविद्यालय

 का  बौद्धिक  एवं  शैक्षिक  वातावरण  मुल्यांकन  शौर  परीक्षा  पद्धति  शादी  ।  सभी  विश्वविद्यालयों

 में  समान  स्तर  रखना
 संभव  नहीं  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 कालेजों  में  प्रबेदा  के  लिये  चन्दा  लना

 4421,  शमी  एम०  क़यामत  दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 स्नात  कॉर्नर क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  राज्यों  के  गेर  सरकारी  काले

 पाठयक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  तथा  अध्यापन  ale  गैर  भ्र ध्या पन  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए

 वाय  रूप  से  लिया  जाता  कौर

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  विश्वविद्यालय  wy  आयोग के  नियमों  में

 अपेक्षित  संशोधन  के  लिये  विचार  कर  रही  है  कि  इससे  अनुदान  पाने  वाली  संस्थाएं  इस  निकृष्ट

 प्रथा  को  न  अ्रपनायें  ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 :  उपलब्ध  सूचना  के  कुछ  इंजीनियरी  कालेजों  द्वारा  विद्यार्थियों  से  उनके

 दाखिला  लेते  समय  लिये  जाने  का  पता  चलता  है  |

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  श्रध्यापन/गैर-श्रध्यापन  पदों  पर  नियुक्ति

 के  लिए  भी  ata  लिया  जाता  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  शौर  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  ने

 इस  प्रथा  को  हतोत्साहित  करने  के  लिये  कुछ  कदम  उठाए  हैं  |

 चिं्िणाशा इ श  Banks  in  Patna

 4422.  Shri  Ramayatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  The  number  and  the  names  of  the  1210101811560.0  banks  located  in  Patna;

 (b)  The  number  of  employees  working  in  each  of  the  said  banks;

 (c)  Whether  it  isa  fact  that  some  posts  are  reserved  for  Scheduled  Castes  and

 Scheduled  Tribes  in  banks  services;  and

 (4)  If  so,  the  number  of  scheduled  caste  and  scheduled  tribe  employees  workin8

 in  each  of  the  banks  there  separately ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Chavan)  (a)  and  (b)  The  names  of  the

 nationalised  banks  operating  in  Patna  with  the  number  of  their  offices  and  number  of

 empleyees  working  in  each  of  the  banks  are  given  below

 ames  of  Bonk  Number  of  N  nber  of
 Offices  Employees

 Central  Bank  of  India  257

 Bank  or  India  86

 Punjab  National  Bank  102

 Bank  of  Baroda  29

 United  Commercial  Bank  48
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 A

 6,  Canara  Bank  20

 7.  United  Bank  of  India  30

 8.  Dena  Bank  26

 9,  Union  Bank  of  India  24

 10,  Allahabad  Bank  99

 (c)  Yes,  sir.

 (d)  The  number  of  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  employees  working  in

 each  of  the  above  banks  is  as  under:

 —  Name  of  the  Bank  No,  os  Employees

 5,  C-  Ss.
 6 Central  Bank  of  India

 — Bank  of  {ndia  10

 Punjab  National  Bank  17  श

 Bank  of  Baroda  1

 (Part  time)
 United  Commercial  Bank  (Part  time)
 Canara  Bank

 United  Bank  of  India

 Dena  Bank  -

 Union  Bank  of  India  1

 Allahabad  Bank
 2

 Development  of  Cultural  Institutions

 state  ;
 4423  Shri  Ramavatar  S|  astri  :  Will  the  Minister  of  Culture  be  pleased  to

 (a)  Whether
 cultural  institutions  :

 Government  have  formulated  a  scheme  for  the  development  of

 (b)  If  so,  the
 Main§  features  thereof  :

 (c)  If  not  whether  Government  propose  to  formulate  such  a  scheme,  and

 (0)  If  so,  when  ?

 The  Minister  of  Education  and  Social  W  elfare  and  Minister  of  Department  of Culture  (Shri  Siddhartha  Shankar  Ray) :  (a)  The  Government  have  formulated  a  number of  schemes  for  the  development  of  cultural  The schemes  formulated  for  the  purpose
 owing  are  some  of  the

 (i)  Building  Grants  to  Cultural  Organisations.
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 (ii)  Financial  Assistance  to  Voluntary  Educational  Organisations  for  the

 Development  of  Public  Libraries.

 (iii)  Financial  Assistance  for  the  Recorganisation  and  Development  of

 Private  Museums.

 (iv)  Assistance  to  Voluntary  Organisations  for  Promotion  of  Indian  Languages.

 (v)  Financial  Assistance  to  Professional  Dance,  Drama  and  Theatre  Ensembles.

 (b)  Under  these  schemes  financial  assistance  is  given  to  cultural  institutions
 etc.  For  the  construction  of  buildings,  purchase  of  equipment  and  furniture,  for  sustenance
 of  performing  and  theatrical  troupes,  developmental  activities  etc.

 (c)  and  (d)  The  question  does  not  arise.

 मसूर  में  पेंशन  विकास

 4424,  श्री  एस०  एम०  कष्ट  :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे

 क्या  मैसूर  सरकार  ने  राज्य  में  dea  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  कौर

 अधिक  धनराशि  की  मांग  की

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  श्र

 मैसूर  राज्य  में  पर्यटन  केन्द्रों  का  विकास  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 पेंशन  site  नागर  विमानन  मन्त्री  करण  :  राज्य  सरकार  से  कोई  विशेष

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  ear  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  क्षेत्र
 के

 श्रन्तगंत  मैसूर  राज्य  में  निम्नलिखित  स्कीमों  को  हाथ  में  लिया

 गया  है

 (i)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  बंगलौर  में  हाल  ही  में  एक  91  कमरों  का  लग्जरी

 होटल  खोला  गया  है  ।

 एहोल  में  जल-वितरण  स्कीम  के  लिये  निधियों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।

 (iii)  हम्पी  में  एक  युवा  होस्टल  का  निमार  किया  जा  रहा  है  ।

 (iv)  हसन  स्थित  यात्री  लाज  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  20  कमरों  की
 वृद्धि

 को  जा  रही  है  ।



 Written  Answers  Asadha  is,  1893  (Saka)

 हम्पी  तौर  बादामी  में  परिवहन  यूनिटों  की  व्यवस्था  तथा  बंगलौर  में
 भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  के  परिवहन  यूनिट  को  परिपुष्ट  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 जीवन  बोसा  निगम  द्वारा  निकाली  गई  बीमा  योजनायें

 क
 4425,  थी  एस०  Ato  सामन्त  क्या  वित्त  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क

 जीवन  बीमा  निगम  तथा  are  प्रदेश  सहकारी  विभाग  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  बनायी

 गयी  चार  ait  की  बीमा
 योजनाश्रों

 के  जिनका  उद्घाटन  हैदराबाद  में  4  जून

 1971  को  श्रीनगर  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लोगों  को  किस

 प्रकार  के  लाभ  होने  की  संभावना

 बनायी  गयी  योजनायें  क्या  अ्रौर

 क्या  इन  योजनाकारों  को  राय  स्थानों  र  भी  ग्राम्य  किया  जायेगा  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  श्रार०  :  तथा  चार

 योजनायें  ये  हैं
 :--

 (i)  are  प्रदेश  स्टेट  हार्डिंग  फेडरेशन  से  ऋण  लेने  वाले  व्यक्तियों के  लिए

 समूह  योजना  |

 (ii)  वाहन  खरीदने  के  लिये  सहकारी  समितियों  से  ऋण  लेने  वाले  erat  चालकों  ate

 झ्ाटो-रिक्शा  चालकों  के  लिये  समूह  बीमा  योजना  ।

 A (iii)  श्रीमान  प्रदेश  कोआपरेटिव  सैन्य  लैण्ड  माटंगेज  बेक  लिमिटेड  के  प्राथमिक  सहकारी

 भूमि  बंधक  sat  की  aha  ऋण  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  समूह  बीमा

 (४)  श्रीमान  प्रदेश  में  सहकारी  समितियों  के  कर्मचारियों  के  लिये  समूह  उपदान-एवं-जीवन

 बीमा  योजना  ,

 पहली  तीन  योजनाओं  का  sees  ऋण  लेने  वाले  व्यक्ति  की  श्रसामयिक  मृत्यु  की  दशा

 में  बकाया  ऋण  को  परि समाप्त  करना  we  चौथी  योजना  का  उदेश्य  सहकारी  समितियों  के

 कर्मचारियों  के  लिए  सेवा-निवृत्ति  उपदान  की  वित्त  व्यवस्था  तथा  जीवन  बीमा  सुर  ता  का
 =)

 व्यवस्था

 करना  है  ।

 हाँ  ।  wea  राज्यों  में  भी  इसी  प्रकार  की  योजनायें
 शुरू  करने  का  जीवन  बीमा

 निगम  का  कार्यक्रम  है  ।

 राष्ट्रीय  afar  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  में

 नियुक्तियों  सम्बन्धी  समिति

 4426.  श्री  सतपाल  कपूर  :

 श्री  पी०  एंथनी  रेड  डी  :

 क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  राष्ट्रीय  शैक्षिक  भ्रनुसं घान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  में  नियुक्तियों  तथा  भरती

 करने  के  सम्बन्ध  में  नियुक्त  एक  सदस्यीय  समिति ने  अरपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  wr

 क्या  इस  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  सर  रखी  जायेगी  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डो०  पी०

 समिति  ने  गोपनीय  तरीके  से  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  जो  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 रिपोर्ट  पर  सरकार  द्वारा  निशांत  लिये  जाने  के  बाद  ऐसे  मामलों  में  पहले  की  प्रथा

 के  अनुसार  इस  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  भेजने  का  विचार  है  |

 उत्तरी  बंगाल  में  राष्गीयक्ृत  की  शाखायें  खोला  जाना

 4427.  श्री  बी०  के०  दास  चौधरी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  न्य बेंकों  की  कौर  श्रमिक  शाखायें  खोलने  के  लिये  उत्तरी

 बंगाल  क्षेत्र  में  चल  रहे  लीड  बकਂ  को  कोई  अनुदेश  दिया है

 यदि  तो  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  समय  से  aa  तक  कितनी  नई  शाखायें  खोली

 गयीं  तथा  कितनी  att  शाखायें  खोलने  का  विचार  है

 क्या  सरकार  को  परिचय  बंगाल  के  कूचबिहार  जिले  में  देवनहाट  तथा  पूरी  बाडी

 स्थानों  पर  दो  att  दिखायें  खोलने  के  लिये  स्थानीय  लोगों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  att

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  चिंत्य  किया  है  कौर  किस-किस  स्थान
 पर  शाखायें  खेलों  गयी  हैं

 ?

 वित्त  मन्त्री  यशवंत  राव  :  कौर
 .  रिज  सबक  द्वारा  बनायी

 गयी  बेक  नेतृत्व  योजना  के  grata  नेता  बैंकों  के  सामने  सबसे  पहला  काम  यह  रखा  गया  कि  वे

 अपने  कायें  क्षेत्र  में  ory  वाले  जिलों  में  शीघ्र  ही  ऐसे  केन्द्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  स्थूल  रूप  से

 सर्वेक्षण  जहां  पर  उचित  समयावधि  के  भीतर  क्रमबद्ध  तरीके  से  बेक  कार्यालय  खोले  जा
 सकें  ।  किसी  भी  जिले  में  बैंक  कारोबार  के  सम्बन्ध  में  नेता  बेक  का  एकाधिकार  नहीं  होगा  अर

 तारा  है  कि  सभी  बेक  मिलजुलकर  नयी  शाखाएं  खोलेंगे  ।

 उत्तरी  बंगाल  के  पाँच  जिलों  में  नेतृत्व  की  जिम्मेदारी  सरकारी  क्षेत्र  के  दो  बैंकों  में  बांट
 दी  गयी  sata  दार्जिलिंग  ate  जलपाई  गुड़ी  सेन्ट्रल  बेक  को  कौर  मालदा  कौर

 पश्चिम  दीनाजपुर  यूनाइटेड  बेक  श्राफ  इण्डिया  को  सौंप  दिये  गये  हैं  ।  वाणिज्यिक  gay  द्वारा
 उत्तरी  बंगाल  के  जिलों  में

 राष्ट्रीयकरण
 के  बाद  से  लेकर  art  1971  के  अन्त  तक  खोले  गये

 कार्यालयों  की  संख्या  निम्न प्रकार  से  है

 कच-बिहार  (1 = स्टेट  बक  द्वारा  कौर  4  सेन्ट्रल  बेक
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 दारजिलिंग  2  बेक

 जलपाइगुडी  3  (2  स्टेट  बैंक  द्वारा  कौर  1  सेन्ट्रल  बके

 मालदा  3  बेक

 पश्चिम  जपुर  2  बेक  श्राफ  इण्डिया  कौर  Dera
 cieg  बेक  श्राफ  इण्डिया

 द्वारा

 जैसा  कि  2  1971  को  उत्तर  दिये  गये
 भरता  रोहित  प्रदान  सं०  3746  के  उत्तर  में

 बताया  गया  ग्न  तक  तैयार  किये  गये  कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  इस  वर्ष  के  दौरान  उत्तरी  बंगाल

 के  जिलों  में  16  नये  बेक  कार्यालय  खोलने  का  विचार  है  ।  सम्बन्धित  बैंकों  द्वारा  जिलों  का

 सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ही  लगे  कार्यक्रम  तैयार  किया  जायगा  |

 अपेक्षाकृत  कम  बंक  सुविधा  प्राप्त  जिलों  में  शाखा  विस्तार  की  गति  को  तेज  करने  के

 लिए  रीलें  बक  ने  नेता  बैंकों  को  उन  जिलों  का  सर्वेक्षण  करने  की  श्रावव्यकता  पर  बल  दिया  है

 जिनकी  जनसंख्या  एक  बेक  के  पीछे  एक  लाख  से  अधिक  है  ।  उत्तरी  बंगाल  के  पांच  जिलों  में  से

 चार  जिले  इस  श्रेणी  में  ma  हैं  ।

 (7)  ate  जी  हां  ।  सम्बन्धित  अभ्यावेदन  में  उल्लिखित  केन्द्रों  पर  que  बेक

 शाखा ग्र ों  की  ग्रा वश्य कता  है  अथवा  यह  cea  रिज  बेक  के  विचाराधीन  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  कूच  बिहार  जिले  में  मथामंग  के  निकट  मन्दी

 नदीं  पर  एक  पूल  के  निर्माण  की  योजना

 4428,  श्री  बी ०
 के०  दास  चौधरी  :  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कूच  बिहार  जिले  में  मांग

 नगर  के  निकट  मन्दी  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  करने  की  योजना  प्राप्त  हुई

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  उस  क्षेत्र  की  श्रमिक  आवश्यकताओं  तथा  सामरिक

 महत्व  के  कारण  उस  परियोजना  पर  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिये  बार-बार  कहती  रही

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  उनके  मन्त्रालय  को  उक्त  परियोजना  के  लिये  कम  से

 कम  1'5  करोड़  रुपये  मंजूर  करने  का  अनुरोध  किया  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  :  (®)  .  1968

 में  परिचय  बंगाल  सरकार  ने  प्रश्नगत  जो  बनने  के  बाद  स्थानीय  सड़क पर  की  50%

 लागत  खं  वहन  करने  के  लिये  सहायता  श्रनुदान  के  लिए  अनुरोध  किय  था  ।  तत्पश्चात्

 1970  में  माननीय  जिन्होंने  यह  प्रश्न  किया  ने  रक्षामन्त्री  को  aga  एक  पत्र  के  साथ
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 राज्य  सरकार  के  नोट  की  एक  प्रति  जिसमें  इस  परियोजना  के  लिए  ऋप  के  लिए  aqua  किया

 गया  भेजी  थी  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  इस  परियोजना  के  लिये  कम  से  कम  1-5  करोड़

 रु०  की  मदभरी  के  लिए  कोई  निवेदन  प्राप्त  नहीं  हुजरा  धन  की  कमी  के  कारण  इस

 योजना  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहयता थें  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  संभव

 नहीं है  ।

 मना गुड़ी  तथा  क्च  बिहार  के  बीच  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या

 31  के  माग  में  परिवहन

 4429.  श्री  बीज  के०  दास  चौधरी  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  31  पर  मं ना गुड़ी  से  art  निरंतर  बाढ़  तथा  भू-कटाव

 के  कारण  कई  स्थानों  पर  सड़क  के  टूट  जाने  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  मे ना गुड़ी  से

 जमादार-माथा  मंथा-नरिशिंग  तथा  इससे  आगे  कूचबिहार  उपनगर  तक  इस  राजपथ  का  मागं

 बदलने  तथा  बाद  में  इसे  ग्राम  की  ओर  मूल  सड़क  से  जोड़ने  का

 क्या  उनके
 मंत्रालय  का  विचार  उपरोक्त  क्षेत्रों  में  भ्रर्थात  मं ना गुड़ी  तथा

 कूच  बिहार

 के  बीच  इस  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या 31  के  मार्ग  में  gear  कोई  परिवतंन  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  योजना  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  तथा  उसे  कब  तक  पुरा

 कर  लिया  जायेगा  ?

 संसदीय  ara  तथा  नौवहन  श्योर  परिवहन  मन्त्री  :  नहीं  ।

 कौर  .  मौजूदा  राष्ट्रीय  राज  माग  सं०  3।  का  संरक्षण  फला काटा  भ्रांत

 लाखावा  के  बीच  टोर सा  नदी  के  बाढ़  क्षेत्र  में  स्थित  sale  इस  क्षेत्र  में  यह  नदी  कई  शाखों

 में  विभाजित  हो  जाती  इस  नदी  के  ऊपर  इस  माग  में  कोई  स्थायी  पुल  न  होने

 के  कारण  मौजूदा  संरेक्षण  को  सूखे  मौसम
 '

 में  नदी  की  विभिन्न  धाराओं  के  ऊपर  अस्थायी  पुल

 बनाकर  यातायात  योग्य  बनाया  जाता  है  ।  इस  टुकड़े  को  बारहमासी  मागं  बनाने  के  लिए  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  टोरसा  नदी  के  ऊपर  एक  स्थायी  पुल  बनाने  के  लिए  व्यवस्था  गयी  है  ।

 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  पुल  के  लिए  उचित  स्थान  तथा  उसको  जोड़ने  वाले  पहुंच  मार्गों  के

 संप्रेषण  को  चुनने  के  लिये  जांच  पड़ताल-श्रध्यंयन  कर  रहा  हैं  ।  इसके  साथ  साथ  ant  दूरी  को

 कम  करने  के  लिये  मना गुड़ी  पर  कूच  बिहार  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  कुछ  दूरी  के

 संरेक्षण  की  श्रमिक  शक्यता  at  जांच  की  जा  रही  है  ।  दत्त  उसे  पूरा  करने  की  किसी  लक्ष्य

 अवधि  का  बताना  सम्भव  नहीं है  ।.  }

 कुच  बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 4430.  श्री  बी०  |: हूँ.  ध्वंस
 rere  सौत  री  t  :  कया  वित्त  मन्त्री यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 pi

 के  संतोषजनक  होने  के क्या  बेक  अधिकारियों  की  पेदा  की  जाने  वाली  जमानतों

 कारण  कुच  बिहार  जिले  में  गरीब  eral  तथा  छोटे-छोटे  व्यापारियों  की  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से

 वित्तीय  सहायता  प्राप्त  नहीं  हो  रही

 क्या  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  3000  रुपये  तक  के  छोटे  ऋण  के  लिये  व्यक्ति

 गत  जमानत  तथा  बन्द-पत्र  ही  काफी  दोना  चाहिये  ',  रोक

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषकों  तथा  छोटे-छोटे  व्यापारियों  को  बैंकों  से  ऋण  श्रान्त

 करने  में  सुविधा  प्रदान  करने  हेतु  कूच-ब्राहाण  में  ऋण  गारन्टी  निगमਂ  का  एक  कार्यालय  खोलने

 वित्त  मन्त्री  यशवन्तराव  सूचना  एकत्रित  जा  रही है
 दौर

 पर  रख  दी  जायगी  |

 नहों  ।  जमानतें  इस  बात  पर  निभा  करती हैं  कि  जिस  उत्पादन  कार्य  के  लिये

 ऋणी  चाहिए  उसका  स्वरूप  कौर  प्रयोजन  क्या  है  कौर  ऋणी  की  अवधि  कितनी  है  ।

 नहीं ।  .  भारतीय  ऋण  गारन्टी  निगम  लिमिटेड  सम्पूर्ण  देश  में  बैंकों  द्वारा

 दिये  जाने  वाले  उन  श्रग्रिमों  के  लिए  गारंटी  देता  है  जो  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  के  कुछ  विशिष्ट

 श्र रियों  के  छोटे  ऋणकर्ता  को  दिये  जाते  जिनमें  किक  ate  छोटे  व्यापारी  भी  शामिल  हैं

 निगम  द्वारा  कच-बिहार  में  अलग  से  कोई  कार्यालय  स्थापित  किए  जाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इस

 प्रकार  की  गारंटी  से  सम्बन्धित  दावों  के  मामलों  वित्त  पोषक  बंक  कौर  निगम  परस्पर

 चीत  से  स्वयं  निपटारा  करेंगे  ।

 उद्योगों  को  चरण  देना

 4431.  थी  नरेन्द्र  Hare  सोधी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  चार  यथा  सती  इंजीनिर्यारग  कौर  रसायन  उद्योगों  को

 दिया  जाने  वाले  ऋणों  में  1970  के  पन्त  तक  102  करोड़  रुपये  कम  कर  दिये  गये  थे

 1968  कौर  1969  में  इन  उद्योगों  को  ऋणी  देने  का  क्या  तरीका  था  शौर

 क्या  कम  ऋण  देने  के  कारण  देश  में  आद्योगिक  उत्पादन  कम  हो  गया  कौर  यदि

 at,  तो  कम  ऋणा  देने  के  कया  कारण हैं  श्र  1971-72  के  लिये  aa  देने  की  नीति  क्या

 होगी
 ?

 वित्त  मन्त्री  यथावत  राव  जी  नही ं।

 1968,  1966  नौ  1970  को  चार  उद्योगों  को  जो  ग्रीम

 दिये  हुए  उनसे  सम्बन्धित  wins  नीचे  दिये  गये  e—
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 a  te  एटलस  en

 रुपयों  में  )

 उद्योग  19681  19691  जन, ६  1970+

 सूती  कपड़ा  2997  388°6  438°6

 जट  61-1  121°2  127

 इ  जूनियर  429°6  522°6  678°3

 रसायन/भेषज

 339°3 श्र  एवं रक  1926  344-3

 3102°9  3598°8  4227°6 कुल  बेक  ऋण

 उपयुक्त  कौर  को  देखते  हुए  कम  ऋण  देने  का  प्रश्न  ही  उपस्थित  नहीं

 होता  ।  रिवेंज  बेक-ऋणी  के  प्रवाह  को  इस  प्रकार  नियन्त्रित  करता  है  ताकि  यह  सुनिश्चित

 हो  सके  कि  उत्पादक  के  लिये  उद्योगों  की  वास्तविक  आवश्यकताएं  पूरी  हो  जाय  ।

 सरकारी  होटलों  के  निदेशक  मंडल  के  सदस्य

 4432.  श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  क्या  पय टन  झोर  नगर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  के  होटलों  के  निर्देशक  मंडल  के  सदस्यों  के  नाम
 क्या

 वर्तमान  सदस्य  अपने  पदों  पर  कब  से  काय  कर  रहे

 निदेशक  मंडलों  की  सदस्यता  में  समान  नाम  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  (sto  :  से  (7)  28-3-1970  से

 me  होटल  fo  att  जनपथ  लि०  का  भारत  wer  विकास  निगम  के  साथ  विलय

 हो  जाने  के  पश्चात्‌  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  होटलों  का  प्रबन्ध  अरब  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  द्वारा  किया  जाता  है  ।  निगम  के  वर्तमान  निदेशक-मण्डल  के  सदस्यों  की  सूची  इस  प्रकार

 हैं  :--

 mere  एवं  प्रबन्ध-निदेशक 1.  श्री  एम०  एस०  सुन्दरा

 2.  श्री  के०  टी०  सदस्य

 | भ्रघ्यक्ष  एव  Hglade

 इण्डियन  एयरलाइन्स  +
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 श्री  बी०  एन०  सदस्य

 पर्यटन  के  ग्र ति रिक्त  महानिदेशक  ।

 श्री  एस०  के ०  सदस्य

 एयर-इण्डिया  |

 श्री  एम ०  सी-टी०  मुख्य  सदस्य

 श्री  एन०  वी ०  कोर्ट

 सदस्य श्री  संजय  सेन

 श्री  गुलाम  रसूल  मट्टू  सदस्य

 9  श्री दि
 र  वि  जय  सिंहजी  सदस्य द

 वर्तमान  मण्डल  का  कार्यो-काल  27  1972  को  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 भारत  में  आमन्त्रित  किये  गये  यात्रा  फोटोग्राफर

 तथा  टेलीविजन  फिल्म  निर्माता

 4433.  श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वह  के  दौरान  कितने
 यात्रा-तमंचा  फोटोग्राफरों  तथा

 ल्  टेलीविजन
 फिल्म  निर्माताओं  को  भारत  में  आमन्त्रित  किया

 इन  अतिथियों  ने  इस  देश  द्वारा  gael  के  लिये  उपलब्ध  किए  गये  बहुत  से  श्राकषों

 तथा  सुविचारों  का  प्रचार  करने  में  किस  प्रकार  की  सहायता  कौर

 इसके  फलस्वरूप  विदेशी  पर्यटकों  के  आगमन  में  कितनी  वृद्धि  हो  जाने  कीं

 वना है  ?

 पेंशन  कौर
 नागर  विमानन

 मन्त्री  :  पर्यटन  विभाग  द्वारा  चालू

 ag  में  विभिन्न  देशों  से  आमन्त्रित  किए  गए  यात्रा  यात्रा  फोटोग्राफरों  एवं

 टेलीविजन  फिल्म  निर्यातों  के  दलों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पर्यटन  विभाग  द्वारा  बुलाए  गए  यात्रा  फोटोग्राफर  तथा  टी०  ato  फिल्म

 निर्माता  aga  चित्रों  टी०  ato  प्रदर्शनों  द्वारा  हमारे  विभिन्न
 पेंशन

 अ्राक्षंकों  का
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 प्रचार  करते  हैं  एवं  उन्हें  प्रकाश  में  लाते  तथा  यात्रा  अभिकर्ता  अपने  ग्राहकों  को  सीघा  यात्रा

 बिक्री  करके  भारत  के  लिये  पेंशन  की  अभिवृद्धि  में  सहायता  करते  हैं  ।

 यद्यपि  इस  विषय  में  किसी  प्रकार  का  सही-सही  मुल्यांकन  करना  सम्भव  नहीं

 तथापि  परिणामों  की  भला  भारत  के  लिये  हुई  पेंट  यातायात  की  वृद्धि  में  परिलक्षित

 होती है  ।

 विवरण

 1  1971  से  30  1971  तक  पर्यटन  विभाग  द्वारा  विभिन्न  देशों  से  आमन्त्रित

 किए  गए  यात्ना-प्रभिकर्ता  फोटोग्राफरों  तथा  टेलीविजन  फिल्म  निर्माताओं  की

 संख्या  को  दिखने  वाला  विवरण  ।

 वाण

 राष्ट्र  का  नाम  अभिकर्ता  दल  यात्रा  लेख  देलीविजन  दल

 (1)  ae  एस०  To Ss

 भ्र मे रिका  3  4

 (2)  कनाडा

 (3)  Jo  के०

 (4)  कन्टिनेनटलयुरोप

 6

 स्कडीनेविपा  श्रास्ट्रे

 (5)  जापान  अर  दूर  पत्र  3

 (6)  see  लिया

 13  22  8
 a  ge

 Grant  to  Madhya  Pradesh  Government  for  Educational

 Uplift  of  Scheduled  Caste  Adivasis

 4434  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Education  and  Social
 Welfare  be  pleased  to  state  the  amounts  of  loans  advanced  by  the  Central  Government
 to  Madhya  Pradesh  Government  for  the  educational  uplift  of  the  Scheduled  Caste  Adivasis
 of  the  State  during  the  Jast  two  years  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  (Shri
 K.S.  Ramaswamy)  :  No  amount  of  loan  was  advanced  to  the  State  Government  for
 the  purpose,
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 Loan
 from  World  Bank  for  Farming  and  Reclamation  of  land

 in  Haryana  and  Tamil  Nada

 4435.  Shri  Pratap  Singh  Negi  Will  the  Ministers  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  the  International  Bank  for  Reconstruction  and  Development  has

 given  two  loans  of  60  million  dollars  to  India  for  small  irrigation  schemes;  mechanised

 farming  and  reclamation  of  land  in  Haryana  and  Tamil  Nadu;

 (b)  है  so,  the  reasons  for  which  some  portion  of  the  said  loans  has  not  been

 earmarked  to  be  spent  through  the  State  Government  of  U,  P.  in  Uttarakhand  area,  which

 is  the  most  backward  area  in  the  Country  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Y.  Chavan):  (a)  The  Government  of  India

 signed  two  agreements  on  the  11  June,  1971;  with  the  International  Development  Assoc-

 iation,  an  affiliate  of  the  World  Bank,  for  development  credits  of  35  million  for

 Tamil  Nadu  Agricultural  Credit  Project  and  25  million  for  Haryana  Agricultural  Credit

 Project.

 (b)  The  credits  are  meant  for  specific  Projects  in  Tamil  Nadu  and  Haryana  and

 can  not  be  utilised  in  other  States.

 भारत  में  विदेशी  बेक

 4436.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  are  1971  को  भारत  में  काय  कर  रहे  विदेशी  बेंकों  के  देशवार  नाम  तथा

 उनकी  संख्या  क्या

 वर्ष  1968  से  1970  तक  ay  बार  इन  विदेशी  बों  की  कुल  जमा  ऋण

 राशि  aat  लाभ  की  राशि  कितनी  ate

 इन  dat  ने
 वर्ष

 1968  से  1970  तक  प्रतिवर्ष  कुल  कितना  चालू  तथा  संचित  लाभ

 विदेशों  में  भेजा  गया  |

 वित्त  मन्त्रों  यशवन्तराव  :  से  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  637/71]

 भारत  में  पंजीकृत  लेखा  निरीक्षक  फर्म

 4437.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  कम्पनी  काय  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  भारतीय  नियंत्रणाधीन  तथा  विदेशी  नियंत्रणाधीन  अलग-अलग

 पंजीकृत  लेखा  निरीक्षक  फर्मों  के  नाम  क्या

 व्यापारिक  फर्मों  के  लेखा  निरीक्षण  कोयों  में  प्रत्येक  oat  का  कितना  भाग  न

 क्या  देव  के  कुल  लेखा  निरीक्षण  कार्य  का  80  प्रतिशत  भाग  केवल  दो  दर्जन  चार्टड

 लेखाकारों  द्वारा  किया
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 यदि  नहीं  तो  लेखा  निरीक्षण  व्यापार  में  किस  सीमा  तक  एकाधिकार  व्याप्त

 कौर

 इस  व्यापार  में  एकाधिकार  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  यदि  को  कार्यवाही  की

 गई  है  भ्रमणा  की  जा  रहो  है  तो  वह  क्या  है  ।

 कम्पनी  कार्य  मन्त्री  रघुनाथ  रेड
 :  अपेक्षित  शास-प्राप्त  लेखाकार

 संस्थान  द्वारा  प्रतिशत  प्रकाशित  ate  ated  एण्ड  नामक  किताब  में  उपलब्ध  है  |

 तथा  यह  सूचना  वितरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 यह  जहां  तक  उपलब्ध  हो  संग्रह  की  जा  रही  है  ।

 यह  विषय  सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन  है  ।

 सहकारी  क्षेत्र  के  श्रीसीता  बैंकों  द्वारा  ऋण

 4438.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  बैंकों  द्वार  वर्ष  1968  से  1970  तक  सहकारी  क्षेत्र  को  विवाद  तथा

 राज्यवार  कितना  sear  दिया  गया  ।

 वर्ष  1968  से  1970  तक  प्रति  वर्ष  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  सहकारी  क्षेत्र  को  दिये  गये

 ऋणों  में  (1)  14  राष्ट्रीयकृत  sat  तथा  (11)  भारत  के  स्टंट  बेक  का  कितना-कितना  भाग  है  ।

 क्या  राष्ट्रीयकृत  THY  द्वारा  सहकारी  क्षेत्र  को  करा  देने  सम्बन्धी  नियमों  को  उदार

 बनाया  गया  है  ।

 यदि  at,  तो  किस  सीमा  तक  कौर

 ( ic  )  किस  श्रेणी  को  सहकारी  संस्थानों  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  a  प्राप्त  हो

 सकता  है  ?

 वित्त  मंत्री  बश्वन्तराव  :  से  तक  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पुलिया  तथा  सहरसा  में  विमान  सेवायें  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 4439.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  पेंशन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  पूर्णिया  तथा  सहरसा  जिलों  में  विमान-सेवा  area  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  कौर

 यदि  तो  उक्त  सेवा  कंब  az  DICE  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  कर्ण  :  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 व्यवहारिक  श्रमिक  श्रनुसंघान  को  राष्ट्रीय

 4440.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  स्थित  व्यावहारिक  श्रमिक  अ्रतुसंधान  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  लाभ

 न  हानि  के  आधार  पर  कय  कर  रही

 क्या  इस  संस्थान  को  भारत  प्रेमिका  तया  aq  गर-सरकारी  निकायों

 द्वारा  सहायता  दी  जाती  है  ate  यदि  तो  | a  तीन  वर्षों  के  दौरान  इसे  कितनी  राशि

 की  सहायता  दी  गई  |

 क्या  इस  संस्थान  के  व्यय  पर  सरकार  द्वारा  वित्तीय  नियंत्रण  रखा  जाता

 कौर

 क्या  योजना  आयोग  ने  इसे  सहकारी  अधिकार  में  लेने  का  सुभाव  दिया  कौर

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने  में  विसम्बर  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्ता  मंत्री  यद्वन्तराव  :  जी  हाँ  ।

 भारत  सरकार  परिषद  को  हर  वर्ष  श्रौतं  अनुदान  देती  है  कौर  उसने  इस  परिषद

 को  इमारत  बनाने  के  लिए  भी  श्रमदान  दिया  है  ।  परिषद  को  किसी  संगठन  से  कोई  सहायता  नहीं

 मिलती  |  इसकी  आमदनी  का  प्रायोजकों  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राज्य

 सरकारी  कौर  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  ate  संयुक्त  राज्य  अमरीकी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 अ्रमिकरण  जेसे  अन्य  संगठन  शामिल  प्राप्त  होने  वाले  प्रायोजना-शुल्क  हैं  ।  पिछले  तीन  वर्षों

 में  इस  परिषद्‌  को  भारत  सरकार  द्वारा  दिये  गए  श्रावतंक  अनुदानों  शरीर  इमारत-ग्रनुदान  का

 ब्यौरा  इस  प्रकार

 श्रावतंक  अ्रनुदान  इमारत  श्रमदान

 1968  1,70,000  रुपए  51,600  रुपये

 1,70,000  रुपये  63,000  रुपये

 1970  --71  2,00,000  रुपये  —

 5,40,000  रुपये  1,14,600  रुपए

 परिषद्‌  के  व्यय  पर  सरकार  द्वारा  कोई  वित्तीय  चियंत्रणश  नहीं  जाता  लेकिन

 परिषद  को  दिये  जाने  वाले  भ्रनुदानों  के  लिए  परिषद  के  लेखा  परीक्षकों  से  उपधोग-प्रमाणपत्र

 लिया  जाता  है  ।

 जी  नहीं  ।

 इन  कलकत्ता  में  फ्रीडांगग

 4441.  थी  प्रिय
 रंजन

 दास  मुशी  :
 कया  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 82.



 18  ग्रामीण  1893,  लिखित  उत्तर

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  इ  डन  कलकत्ता  में  मिश्रित  क्री  बनाने  के  लिए

 योजना  बनाई

 यादि  तो  कया  उनके  मंत्रालय  को  इसके  विरुद्ध  कोई  शिकायत  मिली

 कलकत्ता  अथवा  कलकत्ता  के  निकट  पूरा  फुटबाल  क्रीड़ांगणा  बनाना  संभव  न  होने

 के  क्या  कारण  कौर

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  क्रिड़ांगन  विशेषज्ञों  के  माध्यम  से  उक्त  मामले  की  जांच

 की

 दिक्षा  att  समाज  किनारा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Fo  एस०  से

 astra  का  निर्माण  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्र  में  चूकि  कलकत्ता  में  कोई  भी  संयुक्त

 sing  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  किस्म  का  क्रीडा गण  बनाने  की  एक  योजना  बनाई  है

 कौर  यह  योजना  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 कृषि  पुर्नावत  निगम  द्वारा  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दिया  जाना

 4:42,  श्री  मेजर  aver  सिह  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  कृषि  पुनर्विजय  निगम  ने  ag  1970  के  दौरान  कुल  2692  करोड़  रुपये  की

 लागत  वाले  परियोजनाओं
 को  स्वीकृति  प्रदान  की  है  शरीर

 यदि  तो  उक्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  कौर  नहीं  ।  वास्तव  में  कृषि

 पुनर्विजय  निगम  ने  1  जुलाई  1969  से  30  जुलाई  1970  तक  की  वर्धी  में  92-78  करोड़  रुपए

 की  वित्तीय  सहायता  वाली  142  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी  उनमें  निगम  0:92  करोड़  रुपए
 के  लिए  वचन  दिया  है  ।

 वादे  वविद्यालय  सम्बन्धी  नीति

 4443 4443.  att  राजदेव  fag :  कया  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मात्रा  ag  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  यह  नीति है  कि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के
 साथ

 विद्यालय  शिक्षा  को  भी  अपने  कार्यक्रम  में  शामिल  कर

 यदि  तो  कया  aa  जो  नये  विश्वविद्यालय  खुल  रहे  है ंउन  सभी  को  इस  कार्यक्रम

 के  घिन  लाने  के  लिए  दिक्षा  की  समान  प्रणाली  weary  का  विचार  ate

 यदि  तो  क्या  उत्तर  प्रदेश  में
 जौनपुर

 के  स्थान  पर  एक  पूर्वाचल  विश्वविद्यालय
 ख्रोलने  तथा  टी०  डी०  जौनपुर  को  केन्द्र  के

 रूप  में  मानने  के  om  किये
 जा  रहे
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 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 :  इस  केवल  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  प्रति  भारत  सरकार  की  सीधी

 जिम्मेदारी  है  ।  राज्य  विश्वविद्यालयों  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  है  कौर  उनको

 अनुरक्षण  अनुदान  उनके  द्वारा  ही  मिलता  है  ।  इन  विश्वविद्यालयों  उनके  विकास

 क्रमों  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  सहायता  करता  है  ।

 जी  नहीं  ।

 जौनपुर  पूर्वांचल  विश्वविद्यालय  खोलने  के  सम्बन्ध  न  तो  भारत  सरकार  एअर

 नही  fo  प्रभु  श्री  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  है  ।

 कुटोर  उद्योगों  द्वारा  निमित  उत्पादकों  पर  कर  े  छट

 4444.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह॒  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुटीर  उद्योगों  के  उत्पादों  को  सम्बद्ध  उपायों  की  हट्टी  से  विभिन्‍न  प्रकार  के

 करों  से  छूट  दी  गई  atk

 यदि  तो  कुटीर  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  किये  गये  संवर्धन  उपायों  की

 महंता-परिभाषा  क्या
 है

 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  :  कुटीर  उद्योग  के  उत्पादों

 पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  कोई  श्राम  छूट  नहीं  है  ।  परन्तु  इस  उद्योग  के  स्वरूप  पौर  उसके

 विभिन्न
 क्षेत्रों  की  सामान्य  वित्तीय  स्थिति  को  देखते  कुटीर  अथवा  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  को

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  ग्रांथिक  अथवा  पूरी  छूट  देकर  श्रावक  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है

 जिससे  यह  भ्रपेक्षाकृत  बड़  कारखानों  के  मुकाबिले  में  बाजार  विकसित  कर  सके  ।  यदि  कुटीर
 उद्योग  से  द्र  लाभ  अथवा  उपलब्धि  सहकारी  समिति  प्राप्त  करती  है  तो  ऐसे  समूचे  लाभ  ग्रीवा

 उपलब्धि  पर  आयकर  अधिनियम  1961  के  अन्तर्गत  कर  से  छूट  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों

 को  रोजगार

 4445.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीयकृत  ब
 कों  में  श्रबुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  रोजगार

 देने  के  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  नीति

 राष्ट्रीयकृत  बों  में  श्र  णी  दो  शौर  तीन  में  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कितने  कर्मचारी  हैं

 अनुसूचित  जातियों  शौर  म्रनुसूचित  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  में  से  राष्टीय कृत  day
 में  ह  1970  में  कितने  व्यक्ति  चुने  गये  ;  शौर
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 कपा  सरकार  ने  स्टेट  बेक  श्राफ  इन्डिया  तथा  देश  में  इसकी  शाखायग्रों  में
 भ्रनुसूचित

 जातियों  att  भ्रनुसूचित  जन-जातियों  के  उम्मीदवारों  को  समाहित  करने  के  लिए  कोई  सीमा
 अथवा  कोई  कसौटी  निर्धारित  की  है  ।

 वित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  राष्टीय कृत  बैंकों  को  परामर्श  गया  है

 कि  वे  उन  बैंकों  में  होने  वाले  रिक्त  पदों  पर  सीधी  भर्ती  के  मामलों  में  अनुसूचित  जातियों  कौर

 ध्रनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  area  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  अनुसरण  किए  जाने  वाले

 नियमों  का  ग्रनुपालन  करें  |

 जायगा  |

 शौर  सूचना  इकट्टा  की  जा  रही  है  ale  उसे  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया

 ।  स्टेट  बेक
 श्राफ  इण्डिया  ने  खुली  प्रतियोगिता  द्वारा  भरे  जाने  वाले  पदों

 के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  15  प्रतिशत  ate  सभी  पदों  पर  भर्ती  के  लिए

 सूचित  जन  जातियों  के  लिए  7-5  प्रतिशत  पदों  के  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  खुली  प्र

 योगिता  से  भरे  जाने  वाले  पदों  से  भिन्न  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  के  मामले  में

 आरक्षण  का  प्रतिशत  16.  2/3  है  ।  इसके  न  भरे  गये  ग्रा रक्षित  रिक्त  पदों  को  तीन  वर्षों

 तक  ग्राम  ले  जाया  जाता  है  |

 मार मु गाओं  में  नाविक  भक्तों  केन्द्र  को  स्थापना

 4446.  श्री  इराज्मुद  सेकेरा  :  नौजवान  ake  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  म/रमुगाग्रों  में  नाविक  भर्ती  केन्द्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  ग्रनुरोध
 प्राप्त  हुये  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  ale  परिवहन  मन्त्री  मा

 aaa  में  एक  नाविक  भर्ती  केन्द्र  खोलने  के  लिए  भ्रनुरोध  1967  में  प्राप्त  हुए  थे  ।

 सारमागाश्रों  में  एक  नाविक  भर्ती  केन्द्र  खोलना  संभव  नहीं  हो  पाया  जांच

 करने  पर  यह  मालुम  gat  कि  इन्हीं  ale  सैलून  तीनों  विभागों  के  लिए  विभिन्‍न  वर्गों  के

 नाविक  पर्याप्त  संख्या  में  मारमागाझ्ों  में  उपलब्ध  नहीं  होगे  झर  पोत  स्वामियों  का  विचार  था

 कि  बम्बई  से  भर्ती  अधिक  सुविधाजनक  है  ।

 डोली  हवाई  झड़ी  पर  सिविलियन  एन्क्लेव  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 4447.  श्री  इराज्मूद  सैलेरी  :  क्या  पेंशन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  डबोलिम  हवाई  wes  पर  विद्यमान  टर्मिनल  इमारत  में

 पर्याप्त  स्थान  है  ate  कोचीन  से  बोझ ग  विमान  तथा  शटल  विमान  सेवा  आरम्भ  होने  से  यह
 कमी  ate  भी  अधिक  हो  गई  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  डोली  हवाई  aes  पर  एक  सिविलियन  एनक्लेव
 बनाने  का  है  कौर  यदि  तो  कब  ?

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्रो  कर्ण  :  कौर  हां  ।  चौथी

 योजना वधि  के  दौरान  डबोलियम  हवाई  ass  पर  एक  सिविल  एन्क्लेव  का  निर्माण  करने  कीं

 योजनायें  तयार  की  जा  रही  हैं  ।



 Written  Answers  July  9,  1971

 केरल  के  बाढ़ग्रस्त  जिलों  के  लिए  सहायता

 44458
 भादंवि  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  बाढ़  ग्रस्त  जिलों  के  लिए  कोई  धनराशि  मंजूर की  गई  है  अथवा

 मंजूर  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  कौर

 यदि  तो  कितनी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  कार  :  गौर  केरल

 सरक।र  के  प्रचुरता  उस  राज्य  में  एक  केन्द्रीय  दल  भेजा  जा  रहा  है  गद  नी

 स्थिति  का  जायजा  लेगा  ate  केन्द्रीय  सहायता  के  प्रयोजन  के  लिये  विभिन्न  राहत  कार्यों  पर

 किये  जाने  वाले  व्यय  के  सम्बन्ध  में  सीमा  रियों  करेगा  ।  राज्य  सरकार  ने  पहले  से  ही  राहत  काय

 शुरु  कर  दिये हैं
 ।  राहत  कार्यों  के  लिये  केन्द्रीय  उन  पर  होने  वाले  ay  को  देखते

 केन्द्रीय  दल  की  सिफ़ारिशों  के  अनुसार  दी  जायगी  |

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी

 याचिकाश्ों  इकट्ठा  होना

 4449,  थी  विद्वनारायशा  शास्त्री  :  क्या  faa  मानी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  शुल्क  ale  केन्द्रीय  उत्पादन  श्रघिनियमों  के  श्रन्त्रगंत  पुनरीक्षण  के  लिये

 दिये  गये  आवेदनों  पर  निर्णय  करने  वाले  संयुक्त  सचिव  के  सेवा  निवृत्त  हो  जानें  पर  उनके  स्थान

 पर  श्रमी  तक  कोई  wear  प्राधिकारी  नियुक्त  नहीं  फिया  गया

 (@)  यदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  पुनरीक्षण  के  लिये  दी  गयी  हजारों

 कायें  इकट्ठी  हो  गयी  हैं  ।  जिससे  श्रायातकर्त्ताश्रों  को  कठिनाई  हो  रही  है  ale  देश  के  .  रायात

 ब्यापार  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  कौर

 यदि  तो  इन  पुनरीक्षण  arrears  निपटान  करने  तथा  रोंकी  गई  वस्तुओं
 से  शीघ्र  प्रतिबन्ध  हटाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  शरार ०  :
 संयुक्त  सचिव  नज़र सानी

 दरख्वास्त  के  पद  को  भरना  झ्र भी  तक  संभव  नहीं  हो  पाया  है  परन्तु  aga
 से  कहा  गया  है  कि  वे  qs  स्वयं  के  कायें  के  अलावा  संयुक्त  सचिव  के  कार्य  को  भीं  देखें  ।

 झर  :  संयुक्त  सचिव  के  पद  को  नहीं  भरने  के  कारण  श्रनिर्शीत  पड़ी  नजरसानी

 की  दरख़्वास्तों  की  संख्या  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  सभी  संभव  उपाय  किये  जाते

 हैं  कि
 नजरसानी  की  दरख्वातें  ही  नहीं  भ्रमित  रोके  गये  माल  के  सम्बन्ध  में  की  गयी  अपीलों  पर  भी

 अपेक्षाकृत  प्रारम्भिक  अवस्था  में  प्राथमिकता  के  झअझाधघार  पर  ध्यान  दिया  जाय  कौर  उनका  शीघ्रता

 से  निपटान  किया  जाय  ।  संयुक्त  सचिव  के  पद  के  बहुत  शीघ्र  ही  भारे

 जाने  की  आ्रा्ा  है  ।  ब्रा युक्त  के  पद  के  दर्जे  को  बढ़ाकर  संयुक्त  सचिव  क

 पद  बनाने
 के

 लिये  भी  कार्यवाही  की  गयी  है  ।  जब  ये  दोनों  अधिकारी  अपना  पदभार  सम्भाल

 लेंगे  तो  यह  ara  की  जाती  है  कि  बाकी  पड़ी  नजरसानी  की  दरख़्वास्तों  का  शीघ्र  निपटान  किया

 मा  सकेगा  ।
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 लिखित  उत्तर 18  1893  (  )

 कल  दान  में  उत्तर  माध्यमिक  स्कूलों  के  सवालों

 तथा  भ्रध्यापकों  को  दो  गई  छंट

 4450  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  क्या  शिक्षा  कौर  समाज  किनारा  मस्ती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 अन्दमान  में  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  ऐसे  श्रध्य।पकों  प्रिंसिपलों  की  संख्या

 कितनी  है  जिन्हें  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोड़ें  नई  दिल्‍ली  ने  न्यूनतम  ग्रहेंताश्ों  में  छूट  दी  है
 ;

 प्रत्येक  मामले  में  छूट  की  ग्रन्थि  कितनी है
 तथा  इसके  क्या  कालरा  हं

 क्या  कुछ  पात्र  झस्या्धियों  की  तो  उपेक्षा  कर  दी  गई  तथा  गर-रहता  प्राप्त

 थियों  को  छुट
 देकर

 वरिष्ठ  अध्यापक  के  पद  पर  पदोन्नत  कर  दिया  गया  कौर  यदि  हां  त

 इसके  क्या  कारा हैं  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  द्वारा  wana  प्रशासन  तथा  केन्द्रीय  माध्यमिक

 शिक्षा  बोड़ें  को  यदि  कोई  निर्देश  दिये  जाने  के  विचार  हैं  तो  वे  क्या  हैं
 ?

 शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी०

 चार  अध्यापक  ।

 जिस  समग्र  छूट  दी  गई  उस  समय  स्थानीय  तोर  पर  समुचित  एवं  अनुभवी

 व्यक्तियों  के  मिलने  में  हुई  कठिनाई  के  कारण  तीन  अध्यापकों  को  स्थायी  रूप  से  तथा  एक  1-5

 1968  से  30-4-1970  तक  की  छूट  दी  गई  थी  ।

 जी  नहीं  ।  छुट  केवल  वहीं  दी  गई  जहां  लोक  हित  में  mae  सभी  गई  |

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 राष्ट्रो यकृत  कह कों  द्वारा  रगों  की  राशियों  को  बटटेखाते  में  डालना

 4451,  श्री  नरेनद्कुमार  सोधी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीयकृत  बलों  द्वारा  ऐसे  कुल  वसूल  कितने  वसूल  न  किये  जा  सकने  वाले

 ऋणों  कों  बेटे  खाते  में  डल  दिया  गया  है  अथवा  डालने  का  विचार  है  जो  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व
 ale  बाद  में  दिये  गए  रोक

 उपरोक्त  ऋणों  को  बट्टे  खाते  में  डालने  का  मापदंड  क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्री  यदावन्तराव
 :  site  .  ae  को  वसूल  करने  के  सभी

 सम्भव  उपाय  जब  निष्फल  साबित  हो  जाते  हैं  को  उस  ऋण  को  प्र्नोध्य  ऋण  anew  लिया  जाता

 है  कौर
 ऋण

 का  वह  भाग
 वास्तव  में  वसूल  नहीं  जा  सकता  हर  वर्ष  टूटे  खाते

 डाल  जाता है
 ।  वर्ष  के  लेखों  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले  सांविधिक  लेखा-परीक्षकों  के

 परामर्श  से  श्रद्योध्यਂ  ate  संदिग्ध  ऋणों  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  की  जाती  है  कौर  बट्टे  खाते

 डाली  रकम  का  समायोजन  इस  व्यवस्था में  से  किया  जाता  बेकिंग  विनिमयन
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 Written  Answ  are Cris  Asadha  18,  1893  (Saka)

 1949,  की  घारा  29%  जिसमें  वाणिज्यिक  बैंकों  के  तलाश  कौर

 के  या
 लाभ  wiz  हानि  लेखे  का  रूप  निर्धारित  किया  गया  ate  बातों  TNT  थ  साथ  वर्ष  के  दौरान

 प्र शोध्य  ait  संदिग्ध  ऋणों  के  लिए  की  व्यवस्था  या  इस  व्यवस्था  में  से  वास्तव  में  बट्टे

 खाते  डाले  गये  ऋणों  को  सूचना  नहीं  दी  जा  सकती  |

 रण  के  बारे  सें  बुकिंग  नीति

 4452,  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सोंधी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मन्दी  को  अवधि  के  दौरान  ऋण  देने  के  लिए  सामान्यतः  अप्रैल-माने  में  ही

 निश्चित  कर  ली  जाने  वाली  बेकिंग  नीति  मास  जून  197)  तक  भी  निश्चित  नहीं

 की  जा  सकी  तथा  इसलिए  वाणिज्यिक  ie  acu  नहीं  दे  सके

 क्या  उक्त  नीति  सम्बन्धी  निराले  लेने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  बैंकों  में  भारी

 राशियां  संचित  हो  गई  कौर

 यदि  तो  sea  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  axa  मई  1971  में  कितन

 राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  जा  सका  ?

 faa  मन्त्री  यशावस्तराव  :  भारतीय  fort  बेक  करा-स्थिति  की

 लगातार  समीक्षा  करता  रहा  है  दौर  समग्र-समय  पर  बेकिंग  नीति  के  मामलों  पर  बलों  को  निर्देश

 देता  रहा  हाल  के  वर्षों  में  काम  काज  के  मौसम  में  ale  कम  काम-काज  के  मौसम  में  ऋण  की

 ग्रावश्यकताग्रों  के  एक  सा  रहने  की  प्रवृत्ति  ar  गई  है  ate  इसलिए  कम  काम-काज  के  मौसम  मे

 शर  विशेषरूप  काम-काज  के  मौसमों  के  लिए  अलग-प्रलय  ऋण  नीति  की  करने  की

 आवश्यकता  में  काफी  कमी  हो  गई  है  ।  भारतीय  रिज  बेक  हमेशा  sal  को  विशिष्ट

 अवधियों  के  लिए  निर्देश  देना  आवश्यक  नहीं  waar  लेकिन  जब  कौर  जहां  आवश्यकता  होती  है

 उन्हें  सलाह  देता  है  ।

 18  1971  को  सभी  gal  का  ऋण-जमा  अनुपात  77-1  प्रतिशत  जिससे  संकेत

 मिलता  हैं  कि
 मौसम  परिवर्तन  के  कारण  ऋणी  देने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  थी  ।

 शौर  :  ये  प्रशन  उपस्थित  नहीं  होते  ।

 भारतीय  क्षेत्र  पर  से  झपने  विमानों  की  उड़ानों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध

 में  पाकिस्तान  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  संगठन  से  शिकायत

 4453.  श्री  एम ०  कल् यारा सुन्दरम  :  क्या  पट्टी  ate  नागर  विमानन  मस्ती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  क्षेत्र  पर  से  पाकिस्तानी  विमानों  की  उड़ानों
 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  श्रन्तरष्ट्रीय  नागर  विमानन  संगठन  से  की  गई  शिकायत  का
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 प्रतिकार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  कौर

 क्या  पाकिस्तान  उक्त  प्रतिबन्ध  का  पालन  कर  रहा  है  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  कर्ण  भारत  सरकार

 पाकिस्तान  की  शिकायत  के  सम्बन्ध  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  संगठन  को  झपना

 प्रारम्भिक  आपत्ति  पत्न  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।

 हां  ।

 त्रिपुरा  की  त्रिपुरी  भाषा  का  विकास

 4454,  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  ,  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  की  ल्रिपुरी  भाषा  का  विकास  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  क्या  उस  प्रयोजन  के  लिए  त्रिपुरा  को  कोई  निधि  दी  गई  कौर

 त्रिपुरी  भाषा  का  विकास  करने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पी ०

 :  दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय के  पास  इस  समय  ऐसी  कोई  योजना

 नहीं है  ।

 sa  नहीं  उठता  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 दिक्षा  फिर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  के  पास  इस  समय  त्रिपुरी  भाषा  के  विकास  की  कोई

 योजना  नहीं  है  ।  स्थापित  संघ  शासित  प्रदेश  त्रिपुरा  ने  त्रिपुरी  भाषा  के  लिए  satire  एक

 दब्दकोदा  तथा  एक  व्याकरण  निर्माण  के  हेतु  प्रारम्भिक  कदम  उठाये  हैं  ।  संघ  शासित  प्रदेश

 त्रिपुरा  के  इस  प्रयास  को  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  केन्द्रीय  भाषा  मैसूर  सक्रिय  रूप

 से  हाथ  बंटा  रहा  है  ।  संघ  शासित  प्रदेश  त्रिपुरा  ने  aa  तक  बंगला  लिपि  में  निम्मलिखित  त्रिपुरी

 प्रकाशन  निकाले  हैं  :--

 (1)  त्रिपुरा  प्रवेशिका  भाग  Tate  11  यह  पुस्तक  प्राथमिक  स्तर  पर  पहली  ate  दूसरी

 कक्षा  के  लिए  त्रिपुरी  की  पाठ्यपुस्तक  के  रूप  में  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकती  है  तथा  कबीले  क्षेत्रों  में

 site  शिक्षा  केन्द्रों  में  भी
 काम

 श्री  सकती  है
 |

 (2)  अंग्रेजी  त्रिपुरी-बंगला  शब्दकोश  यह  सामान्य  ल्लिपुरी  शब्दों  के  कोका  के  रूप  में  काम
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 कराएगा  जिसमें  बंगला  ate  प्रंग्रेजी  के  पर्याय  भी
 मिल

 ।  विशेषज्ञों  द्वारा  पुस्तक  निर्माण  के

 लिए  भी  ऐसा  कोश  लाभदायक  रहेगा  ।

 (3)  ब्रह्मपुरी  व्याकरण  प्रारम्भ  में  यह  व्याकरण  महाराजाओं  के  जमाने  में  किसी  प्रसिद्ध

 त्रिपुरी  विद्वान  के  द्वारा  बना  गया  था  ।  संघ  शाहिद  प्रदेश  ने  इसका  पूनम ay  करवाया  है  |

 (4)  त्रिपुरी  में  अनुवाद  सम्बन्धी  एक  पुस्तक  ag  पुस्तक  भी  उन्हीं  विद्वानों  के  द्वारा

 तयार की  गई  थी  जिनका  उल्लेख  ऊपर  किया  गया  है  ।  संघ  शासित  प्रदेश  ने  इसका  पूनम  द्रणी

 करवाया  है  i

 इस  पुस्तक  में  सामान्य  विषयों  पर  ल्रिपुरी  की  कुछ  काव्य  मालायें  दी  गई  हैं  जिनके  साथ

 |.  ह  at  के  |  ह  है
 ry  गों bd  द  को  इस  भाषा

 साथ  वंगला  कौर  मरंग्रेजी  रूपान्तर  भी  दिये  गये  यह  पुस्तक

 का  काम  चलाऊ  ज्ञान  देने  के  लिए  उपयोगी  रहेगी  ।

 (5)  (1)  ल्निपुरी  में  कविता  की  पुस्तक

 ये  कविताएं  way  की  कहानियों  पर  आघारित  हैं  ।

 (2)  भारतीय  इतिहास  के  कुछ  प्रसंगों  पर  किताबों  की  पुस्तक  |

 (3)  कतिपय  त्रिपुरी  लोक  कथाश्रों  पर  किताबों  की  पुस्तक  |

 ये  पुस्तकें  छोटे-छोटे  बच्चों  ak  नव-साक्षरों  के  लि  [  उपयोगी  रहेंगी  ।  इनके  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  भाषा  संस्थान  मंसूर  ने  निम्नलिखित  पुस्तकें  तैयार  की हैं  :--

 (1)
 वैज्ञानिक

 स्वर  विज्ञान

 (2)  वैज्ञानिक  लघु  व्याकरण

 (3)  ध्वन्यात्मक  पाठ

 (4)  लघु  बंगला-त्रिपुरी  दब्दसूची

 (5)  त्रिपुरी  लोक  कथाएं  ।

 इसके  अतिरिक्त
 संस्थान  के  पास  त्रिपुरा  के  प्राथमिक  बिद्यालंयों  में  पढ़ाने  के  लिए  त्रिपुरी

 भाषा  की
 प्रवेश  दिखाएं  निकालने  का  एक  कार्यक्रम  है  ।  3m  संस्थान  ae  संघ  शासित  प्रदेश  त्रिपुरा

 निकट  सम्पर्क  में  रहते  हुए  कार्य  कर  रहे  हैं  |

 ~
 Security  Press  Dewas  District,  Madhya  Prades,

 4455  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of
 Finance

 be  pleased
 to  state:

 (a)  Whether  work  at  the  Security  Press  in  Dewas  District  of  Madhya  Pradesh  has

 started;
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 (b)  If  not,  the  time  by  which  the  work  is  likely  to  start;  and

 (c)  The  estimated  annual  out  put  of  the  Press  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (a)

 Yes,  Sir,

 (b)  Does  not  arise

 (c)  The  Press  is  designed  to  print  initially  1000  million  pieces  of  benk  notes

 per  annum  with  provision  for  doubling  the  out  put  in  two-shift  working.

 अनुसूचित  क्ष  त्रों  तथा  भ्रनुसूचित  जन-जातियों  के  प्रदान  के

 लिये  ध्यानयोग

 4456.  थी  के०  नारायण  राव  :  क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  क्षेत्रों  शरीर  अनुसूचित  जन-जातियों  के  प्रशासन  के  बारे  में  प्रतिवेदन  देने

 के  लिये  area  के  राष्ट्रपति  ने  संविधान  के  प्रनुच्छेर
 339

 के  झनुसरण  में  कभी  किसी
 थ्रो

 की

 नियुक्ति  की

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या

 Far  केन्द्र  सरकार  ने  किसी  राज्य  को
 प्रनुसूचित

 लगा  जातियों  के  हत  के  लि

 प्रावस्था  योजनाएं  बनाने  तथा  उन्हें  लागू  करने  के  लिये  भ्रनुच्छेद  339  (2)  में  निहित  ग्रा दाय  के

 अ्न्तगंत  कभी  कोई  रीਂ  निदेश  दिये  कौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ०  : शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  के ०

 जी  हां  ।  अनुच्छेद  339  (1)  के  अधीन  एक  आयोग  1960  में  नियु
 व | हैप  किया  था  तथा

 इसको  रिपोर्ट  1961  में  प्राप्त  हुई  थी  ।

 यह  रिपोर्ट  1961  में  सभा  के  पटल  पर
 at  गई  थी  ।

 तथा  :  कल्याण  योजनाएं  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके  बनाई  जाती

 हैं  ।  इन  योजनायें  पर  wae  करने  के  सम्बन्ध  निर्देश  योजना  दस्तावेजों  में  दिये  गये  हैं  कौर

 राज्य  सरकारें  तदानुसार  थकान  करती  हैं  ।  वार्षिक  योजना  पर  विचार  विमश  के  जब  राज्य

 प्रतिनिधि  भी  शामिल  होते  योजना  आयोग  ate  सम्बन्धित  प्रशासनिक  विभाग  इन  योजनाकारों

 की  प्रगति  पर  भी  पुनर्विलोकन  करते  हैं  ।  इसलिए  राज्य  सरकारों  को  विशिष्ट  निर्देश  जारी  करने

 के  लिये  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  339  (2)  के  उपबन्धों  का  सहारा  लेने  का  कोई  अवसर  उत्पन्न  नहीं

 gar है  ।

 Connection  of  Gwalior  Khajuraho  Road  with  National;Highway  No.  3

 445  7  Dr  Cavind  Das  Richharia  Will  the  Minicter बन  अन  UOTE  जना धवान  SAIC  cies  .  YVilL  LIS  11113. छा  of  Shipping‘and  Transport  be

 pleased  to  state:
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 (a)  Whather  Government  propose  to  connect  the  Gwalior-Khajuraho  road

 with  National  Highway  No.  3  for  the  convenience  of  the  tourists;  and

 (b)  Lf  so,  the  time  by  which  this  would  be  done  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affiairs  and  Shipping  &  Transport  (Shri  Raj

 Bahadur)  :  (a)  The  Gwalior-Khajuraho  road  is  an  existing  State  road  and  is  already  conne-

 cted  with  National  Highway  No.  3.

 (b)  Does  not  arise,

 बस्बई-कोंकरा-गोवा  सड़क  का  राष्ट्रीय  राजपथ  के  रूप  में  विकास

 4458,  श्री  शंकर  राव  साबित  :  क्या  नौवहन  wie  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बम्बई-कॉंकरा-गोश्रा  रोड  के
 ०

 का  दर्जा  बढ़ा

 कर  उसका  विकास  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  ake  परिवहन  मन्त्री  :  हाँ  ।

 वर्तमान  राष्ट्रीय  राज मागं  पद्धति  के  विस्तार  का  व्यापक  seat  विचाराधीन  है  जिसमें

 उस  पद्धति  में  बम्बई-कोंकण-गोवा  सड़क  का  शामिल  जाना  भी  शामिल  है  ।

 बम्बई  ait  मंगलौर  के  बीच  स्टीमर  सेवा

 4452.  शी  पी०  कार  दीनार  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगेकि  :

 क्या  इस  समय  बम्बई  तथा  मैसूर  के  तटवर्ती  क्षेत्र  के  बीच  कोई  स्टीमर  न  चलते

 के  परिणामस्वरूप  हजारों  निधन  यात्रियों  को  बड़ी  कठिनाई  होती  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बम्बई  से  बंगलौर  तक  स्टीमर  सेवा  आरम्भ

 करने  का  है  ;

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  :  सिंधिया

 aaa  कम्पनी  द्वारा  बम्बई  कौर  मसूर  तट  के  बीच  चलाई  जा  रही  स्टीमर  सेवा  को  1969  में

 बन्द  करने  के  कारणों  में  से  एक  कारण  खाने  जाने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  का  घीरे  घीरे  कम

 होना  है  ।  1961-62  ate  1962-63  में  किसी  एक  ae  नौ यात्रा  में  प्रति  इकहरी  यात्रा  उनकी

 अ्रौसत  संख्या  800/900  यात्री  थे  परन्तु  1968-69  तक  यह  संख्या  प्रति  इकहरी  यात्रा  600

 यात्रियों  से  प्रतीक  नहीं  रही  at  इसका  तात्पयं  यह  gat  कि  पोत  में  उपलब्ध  श्रीवास  का  केबल

 50  प्रतिशत  इस्तेमाल  ग्रा  तथ्यों  से  मालूम  होगा  कि  इस  सेवा  का  इतना  पर्याप्त  लाभ  नहीं

 उठाया  गया  कि  ae  वाणिज्यिक  रूप  से  जीवन क्षम  हो  सके  ।
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 (a)  ऐसी  सेवा  चलाने  का  विचार  नहीं  है  क्योंकि  पर्याप्त  यात्री  माल  यातायात  के

 mara  में  वह  परिचालन  रूप  से  जीवनक्षम  नहीं  होगी  ।

 केरल  में  पर्यटन  विकास  के  लिये  आवंटित  राशि

 4460.  श्रीमती  WTA  तकप्पन  :  कया  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  योजना  में
 राज्य में

 पेंशन  के  विकास  के  लिये  केरल  राज्य  की  कुल  कितनी

 राशि  आवंटित  की  गई

 किन  नये  केन्द्रों  को  चुना  गया  ate  उन  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  कौर

 वित्तीय  प्रावधान  के  लिये  मानदंड  क्या  है  ?

 पेंशन  wie  नागर  विमानन  मन्त्री  ज  ale  कोवलम  समुद्र

 तभी  बिहार-स्थल  पर  चौथी  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  221"58  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की

 अवस्था  है  ।  fata  में  2'50  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  एक  युवा  होस्टल  का  निर्माण

 करने  तथा  पेरियार  वन्य  पशु  शरण  स्थान  में  श्रीवास  एवं  परिवहन  सुविचारों  में  वृद्धि  करने  का

 प्रस्ताव  है  जिसके  लिये  निधियों  का  आवंटन  प्राक्कलन  प्राप्त  होने  पर  किया  जायेगा  |

 वित्तीय  आवंटन  के  लिये  मानदण्ड  ऐसे  तत्वों  पर  झ्राघारित  होते  हैं  जेस  किसी  स्थान

 का  वास्तविक  अथवा  प्रत्याशित  इस  तक  पहुंचने  की  यात्रियों  की  प्रवृति  के  ww

 व  इत्यादि  ।

 तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  स्मारक

 4461.  श्री  कार  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडू  में  राष्ट्रीय  स्मारकों  के  रूप  में  किन-किन  स्थानों  का  अघिग्रहण  किया

 गया  AIx

 उस  राज्य  में  स्मारकों  ate  ऐतिहासिक  महत्व  के  भूमि चिन्हों  के  संरक्षण  कौर

 स्थान  निर्घारण  के  लिए  श्रब  तक  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 दिक्षा  ait  समाज  किनारा  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  सें  उप  मंत्री  डी०

 :  तमिलनाडु  में  संरक्षित  387  राष्ट्रीय  स्मारकों  की  सूची  यथासमय  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 भारतीय  पुरातत्वीय  सर्वेक्षण  तमिलनाडु  के  राष्ट्रीय  स्मारकों  की  श्रावश्यकताझों

 की  जानकारी  है  संरक्षित  स्मारकों  को  उनकी  वार्षिक  ate  प्राथमिकता  के  आघार  पर

 |  mrs  a  en  कि  rf er¥ मरम्मत  करके  परिरक्षित  रखा  जाता  है  ।  नह  द्य  मोरनी  कर्मचारियों  की  भी  यथासम्भव

 व्यवस्था  की  जाती  है  ।
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 सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  सलम  ate  कोप्रम्बट्र  जिनों  में  सांस्कृतिक  अवशेषों  का

 बता  लगाने  के  लिए  पुरावशेषों  के  व्यापक  सर्वेक्षण  का  काय  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 शिप  बिल्डिंग  विशाखापत्तनम  में  हरिजन  लड़कों  को

 विशेष  प्रशिक्षण

 4462,  श्री  ato  एस०  मति  :  क्या  शिक्षा  और  समाज  sear  मंत्री  जहाज  निर्माण

 कारखाना  विशाखापत्तनम  में  हरिजन  लड़कों  को  विशेष  प्रशिक्षण  के  बारे  में  17  1970  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  3226  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जहाज  निर्माण  कारखाना  विशाखापटनम  में  केरल  gear  अन्य  राज्यों  के  कितने

 परिजन  लड़कों  को  विशेष  प्रशिक्षण  दिया  जाता  रहा  है  ।

 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  उनको  क्या  सुविधाएਂ  दी  गई  भ्रौर

 ऐसे  प्रशिक्षणाधथियों  के  लिऐ  कौन-कौन  से  रोजगार  अवसर  उपलब्ध  हैं  ?

 शिक्षा  झौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  के०  एस०  :  से

 (7)  यह  जानकारी  राज्य  सरकारों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होते  ही  उसे  सभा  पटल

 बर  रख  दिया  जाएगा  |

 श्रादिवासो  संस्थान

 4463.  श्री  बी०  एस०  मुती  :  क्या  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  रंगत  देश  में  कितने  झ्रादिवासी  संस्थान  स्थापित

 किये  गये  कौर  कितनी  परियोजनाओं  प्रारम्भ  की  कौर

 ये  संस्थान  आदिवासी  संस्कृति  के  संरक्षण  ait  भ्रादिवासी  बोलियों  के  सुघार  करने

 के  लिये  क्या  भूमिका  war  करते  हैं  ?

 शिक्षा  शौर  समाज
 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  के०  एस०  :

 क्षेत्र  के  अचीन  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  के  लिए  स्थापित  किए  गए  श्रादिमजाति  श्रनुसं  घान
 संस्थानों  की  एक  सूची  अनुबन्ध  में  दी  गई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  ate  केरल  सरकारों  की  भी  arifez-

 वासी  समस्याओं  में  श्रनुसंघान  कौर  प्रशिक्षण  की  एक  योजना  है  ।  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  इन  संस्थानों  द्वारा  शुरू  की  गई  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  है  तथा  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 ये  संस्थान  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की  संस्कृति  ate  रीति  रिवाजों  के  सम्बन्ध
 में  श्रनुसंघान  करते  हैं  तथा  कल्याण  योजनाकारों  का  मुल्यांकन  करने  के  भ्र ति रिक्त  प्रकाशन  निकालते
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 @  |  कुछ  ने  श्रादिमजातीय  भाषियों  में  प्रारम्भिक  पाठ्यपुस्तकें  कौर  अन्य  पुस्तकें  भी  प्रकाशित

 की

 लना

 भारत  में  श्रादिमजाति  श्रनूसंघान  संस्थानों  को  सूचि

 ऋ  स०  राज्य  का  नाम  संस्थान  का  नाम  कौर  पता

 1  बांध  प्रदेश  श्रादिमजाति  ager  तथा  प्रशिक्षण

 हैदराबाद  |

 aaa  प्राणि-जाति  श्रनुसंघान  दिलाने  |

 बिहार  श्रादिमजाति  कल्याण  श्रनुसंघान  मोराबादी

 रांची  ।

 गुजरात  ग्रादिमजाति  झनुसंघान  कौर  प्रशिक्षण  गुजरातन

 अहमदाबाद  |

 केरल  प्राणि-जाति  श्रनुसंघान  कौर  प्रशिक्षण

 रोडी

 मध्य  प्रदेश  ग्रादिमजाति  श्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण

 भोपाल  }

 महाराष्ट्र  ग्रादिमजाति  अनुसंधान  पुना  ।

 उड़ीसा  झादिमजाति  श्रनुसंघान  भुवनेश्वर

 राजस्थान  अनुसंधान  संस्थान  ate  प्रशिक्षण

 था
 उदयपुर  ।

 नटा

 10.  पश्चिम  बंगाल  सांस्कृतिक  श्रनुसंघान  कलकत्ता  |

 भ्रादिवासी  विकास  सम्बन्धी  नए  ब्लाकों  की  स्थापना

 4464.  श्री  Fo  प्रणाली  :  क्या  दिक्षा  alt  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चौथी  योजना  अवधि  में  आदिवासी  विकास  सम्बन्धी  नये

 ब्लाक  स्थापित  करने  का  नहीं  शौर

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 दिक्षा  धौर  समाज  बायरन  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  (24  Fo  एस०  :

 योजना  में  faut
 |  दिए CA |  नए  झादिमजातीय  विकास  खण्ड  व्यवस्था  नहीं  है  ।
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 यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  विंमान  श्रादिंमजाति  विकास  खण्डों  में  10  लाख

 रपए  प्रति  खण्ड  के  भ्र ति रिक्त  नियतन  के  साथ  एक  नया  स्तर  तीन  शामिल  करके  उनके  कुल

 काल  को  10  वर्ष  से  बढ़ा  कर  15  वर्ष  करके  चतुथ  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उपलब्ध  साधनों

 का  इन  खण्डों  में  उपयोग  किया  जाएगा  |

 उडीसा  को  पिछड़ी  जन  जातियों  में  साक्षरता

 4465.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  की  मजीदा  सौरा  कौर  कुटिया  ata  जैसी  अत्यंत  पिछड़ी  जन

 जातियों  में  साक्षरता  की  प्रतिशतता  क्या  है  ।

 उनमें  साक्षरता  की  प्रतिशतता  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 शिक्षा  wile  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  के०  एस०

 साक्षरता  की  प्रतिशत  नीचे  दी  जाती

 es
 श्रादिमजाती  का  नाम  1961  को  जनगणना  के  अनसार

 साक्षरता  को  प्रतिदातता

 बोर्डो  पो राजा  2°14

 कोया  0°82

 सोचा  या  सहारा  7:79

 कोल्ड  at  जिनमें  ना नगु ली

 लालक
 कौंधा  ait  सीघा  कांता  शामिल  हैं  ।  7°14

 राज्य  सरकार  के  शिक्षा  तथा  श्रादिमजाति  ate  ग्रा मीरा  कल्याण  विभागों  द्वारा

 was  theta  उत्पादन  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  हैं  ।  इन  उपायों  में  माध्यमिक

 हाई  स्कूल  पढ़ने  लिखने  att  का  सामान  मुफ्त  मध्यान  भोजनतथा  मैट्रिक  पूवे  छात्र

 बत्तियां  प्रदान  करना  शामिल  हैं  |  जिन  आदिवासी  गांवों  में  40-50  तक  परिवार  रहते  हैं  भ्र ौर

 जहा  शिक्षा  विभाग  द्वारा  विहित  किए  मानदण्ड  के  अनुसार  प्राथमिक  स्कूल  खोलना  उचित

 नहीं  ख़ादिम  जाति  शरीर  ग्रामीण  कल्याण  विभाग  द्वारा  छत सालियां  खोलਂ  कर  2  तक  शिक्षा
 प्रदान  की  विशेष  यो  जना  शुरू  की  गई  है  |

 मद्रास  पतन  को  तेल  जेटली  की  प्रगति

 4466.  शी  विरेन्द्र  सिह  राव

 ज्योति मंथ  बस

 कया  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  पत्तन  पर  तेल  जेटली  का  कायें  निश्चित  समय  से  बहुत  पीछे  है  श्र  यदि

 तो  इसके  Far  कारण
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 क्या  इस  जेट्टी  के  निर्माण  के
 a

 य  का  प्रनुमान  4:75  करोड़  रुपये  था

 प att  इसमें  aa  तक  20  करोड़  रुपये  खच  हो  चुके  ष्  जबकि  प्रथम  चारा  का  केवल  85

 प्रतिष्ठित  कें  ही  पुरा  ग्रा  ate

 (7)  क्या  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  के  श्रनुषार  यह  परियोजना  1974  में  30  करोड़  रुपये  में

 होगी  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं
 ?

 रसोई  कार्य  तथा  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  :

 संद  तेल  गोदी  से  है  जिसका  तेल  घाट  एक  रख  तेल  गोदी  को  पूरा  करने  की  तारीख  मूलतः

 अक्तूबर  1968  थी  |

 इस  निर्माण  कार्य  को  परा  करने  में  इसके  संपादन  के  दौरान  इसकी  cane  दीवार  के

 निर्माण  में  कठिनाइयों  के  कारण  विलम्ब  हुमा  है  ।  पनकट  दीवारों  के  निर्माण  को  योजना  कय

 संशोधन  करना  पड़ा  तथा  उसमें  परिवहन  करना  पड़ा  ।  fag  इसका  काम  संतोषजनक  रूप  से

 हो  रहा  है  शरीर  पनकट  दीवार  का  अधिकांश  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  गया  है  ।  तेल  घाट  का  निर्माण

 कार्य  जारी  है  कौर  उसके  |  72  के  शुरू  में  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ।

 तेल  गोदी  की  मूल  प्र नुमा नित  लागत  1965  में  4-55  करोड़  रुपये  थी  जनवरी

 1969  में  संबोधित  करके  9-06  करोड़  रुपए  करदी  जिसका  कारण  पूर्वा नुमा नित

 349  फट  दबाव  के  तेल  वाहकों  के  बजाय  42  फूट  sara  के  तेल  वाहकों  की  श्रावव्यकता  की  पूर्ति

 करना  था  |

 परियोजना  की  वर्तमान  ट  तिस  लागत  23°20  करोड़  रुपये  है  ।  परियोजना  की  लागत

 में  वृद्ध  होने  के  निम्नलिखित  कारा  हैं
 :

 1)  कुछ  att  कां  जो  जरूरी  समझे  गये  जैसे  मु उद्धरण  की  रक्षा  के  लिये  उत्तरी  बांध

 बरसाती  पानी  की  जालियों  के  agra  को  मोड़ना  जेट्टी  पंप  हाउस  ale  उसकी  बुनियादी  में

 ध्रुवी  दामन  के  लिये  फ्लड  लाइट  लगाना  |

 (2)  पनकट  दीवारों  को  सहित  करना  जिसमें  खाली  स्थलों  में  मिट्टी  भरना  के

 प्रकार  फेब्रिकेशन  कौर  कं सन् सटी  aye  हील  की  रक्षा  कौर  डामर-रक्षा  की  लागतों  में  वृद्धि  के

 कारण  वृद्धि  हुई  ।  पूर्वी  पनकट  दीवार  की  अंतिम  460  फुट  की  दूरी  में  सुरक्षा  के  लिए  पत्थर

 के  टीले  का  प्रयोग  करने  का  निर्णय  निकष  की  लागत  में  वृद्धि  भू उद्धरण  दीवार  को  सशक्त

 करना  ;  जेट्टी  के  डिजाइन  में  परिवर्तन  ate  उनकी  nfafeaa  लम्बाई  करना  ।  पाइप  लाइन

 कौर  पाइपलाइन  feta  बिछाने  की  लागत  में  विधि  र  संयन्त्र  सनौर  उपस्कर  ate  विविध

 वस्तु द्र ों  की  लागत  में  वृद्धि  ।

 (3)  कुछ  सेशन्स  को  क्षति  पहुंची  है  या  वे  डूब  गये  या  वे  प्रयोग  में  न  a  कुछ  समान

 उपयुक्त  न  पाया  गया  भ्र ौर  पाइपलाइन  को  एक  aa  कम्पनी  से  पट्टे  पर  लेना  जिसे  प्रयुक्त  न

 किया  जा  सको  ॥

 तेल  जेट्टी  के  1972  के  आरम्भ  में  पुत्र  ह  की  सम्भावना  है  जबकि  पूर्वी  पन कट

 दीवार  के  दोष  भाग  के  1972  तक  qa  होने  की  सम्भा १  हि  वना  है  ।  इस  प्रकार  परियोजना
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 Written  Answers  July  9,  1971

 ee OD  ट

 के  प्रथम  क्रम  जो  23:20  करोड़  रुपए  की  लागत  में  जाता  1972  में  qa  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 49  फट  डुबाव  के  जहाजों  का  संचालन के  लिए  तेल  गोदी  को  गहरा  करने  का

 get  पोत परिवहन  की  श्रावइ्यकताओओं  के  संदर्भ  मैं  विचाराधीन  पनकट  दीवार  की  बाहरी

 भुजा  के  प्रश्न  पर  तेल  गोदी  में  कायें  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के  बाद  विचार  किया

 जायेगा  ।  यह  दो  मद  23'20  करोड़  रुपये  की  लागत  की  परियोजना  के  भाग  नहीं  हैं  ।

 भगवंतम  समिति  की  सिफ़ारिशों

 4467.  श्री  एस०  के०  सरकार  :  क्या  प्यार  कौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भगवंत  समिति  ने  ऐसी  सिफारिश  की  है  कि  (i)  भूकम्प  विज्ञान  (ii)  भू

 चुमबकत्व  alt  (iii)  खोल  विज्ञान  को  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  से  अलग  किया  जाये  कौर

 भ्रनुसंघान  कार्यों  को  बढ़ावा  देने  हेतु  अलग  संस्था  Tatts  VU
 बनाये  जायें  *

 यदि  तो  कया  इन्हें  प्रति  कर  दिया  गया  है  ate  अलग  संस्थान  बना  दिया  गया

 att

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  संस्थान  कब  तंक  बनाये  जाने  की

 संभावना  है  ?

 पेंशन  शोर  नागर  विमानन  मन्त्री  करं  :  से  वैज्ञानिक  म्रनुसंघान

 के  संगठन  सम्बन्धी  समिति  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  तथा  इसके  भ्रन्तगंत  यूनिटों  पर  अपनी

 रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  थी  कि  इस  विभाग  में  भ्रनुसंघान  कार्य  में  लगी  निम्नलिखित  यूनिटों  को

 विभाग  से  पुथल  करके  स्वायत्त  संस्थान  बना  दिया  चाहिए

 (i)  उष्णकटिबंधीय  मौसम  विज्ञान

 (ii)  खगोल  भौतिकी

 (iii)  कोलाबा  तथा  श्रलीबेग  ae

 (४)  भूकम्प  विज्ञान  प्रभाग

 प्रथम  तीन  यूनिटों  के  सम्बन्ध  मैं  की  गई  सिफारिश  कौ  1  1971  से  लागू  कर  दिया

 गया  है  ।  भूकम्प  विज्ञान  प्रभाग  के  भ्रनुसंघान  क्रियाकलापों  को  एक  स्वायत्त  संस्थान  बनाने  के  प्रदान

 का  भूकम्प  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  कोय  की  एक  समेकित  योजना  तैयार  करने  के  लिये

 योजना  आयोग  द्वारा  किये  जा  रहे  विंमान  अध्ययन  के  पुरा  होने  के  बाद  किया  जायेगा  ।
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 18  1893  ध्यान  झा क्षण  सूचना  के  बारे  में

 महाराष्ट्र  के  नासिक  जिले  में  मालेगांव  के  निकट  गिरना

 पुल  को  सुधारा  जाना

 4468.  काहन डोल  कया  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  22  1971  को  नासिक  जिले  में  मालेगांव  के  निकट

 गिरना  पुल  पर  एक  गम्भीर  ट्रक  दुर्घटना  हुई  थी  जिसमें  लगभग  30  व्यक्ति  मारे

 यदि  तो  पुल  को  सुधारने  के  बहुत  संकरा  ate  सुरक्षा  रहित

 क्या  कार्यवाही  की  गई  ग्रोवर

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  के  लिये  महाराष्ट्र  सरकार  को  कोई

 सहायता  देने  का  है  ale  यदि  तो  कितनी  ?

 संसदीय  ्  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  :  हां  ।

 यह  सच  नहीं  है  कि  पुल  बहुत  तंग  ate  बिना  किसी  बचाव  के  हैं  ।  यह  30,  30  फुट

 के  26  पाटों  का  एक  डाट  पुल  है  ।  जिसका  सड़क  पथ  22  फुट  चौड़ा  है  कौर  सभी  भारी  वाणिज्यिक

 वाहन  यातायात  के  लिये  सुरक्षित  है  प्रौढ़  भ्रच्छो  स्थिति  में  है  ।  यह  आजकल  के  दो  तरफा

 यात  के  लिये  पर्याप्त  है  ।  इसके  दोनों  तरफ  पाइप रेलिंग  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  हट्टी  से

 मौजूदा  पुल  के  सुधार  का  प्रदान  नहीं  उठता  है  ।

 उक्त  की  हट्टी  से  मौजूदा  पुल  के  सुधार  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  कोई

 सहायता  देने  का  seq  नहीं  उठता  है  ।  परन्तु  भलेगांव  दहर  के  भीड़-भाड़  को  राहत  देने  के  लिये

 एक  उप मागं  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  जिस  पर  नये  पुल  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ह

 ध्यान  श्राकषणा  सुचना  के  बारे  में

 Reg  :  CALL  ATTENTION

 श्री  एस०  बनर्जी  :  अध्यक्ष  अ्रापने  यह  कहा  था  कि  अ्रमरीका  द्वारा

 पाकिस्तान  को  हथियारों  की  सप्लाई  कौर  इस  बारे  में  राष्ट्रपति  निक्सन  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य

 पर  रक्षा  मंत्रालय  की  भ्रनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  करते  समय  विचार  किया  जा  सकता  है  लेकिन

 इस  बारे  में  रक्षा  मंत्री  से  उत्तर  न  मिल  पायेगा  क्योंकि  इस  मामले  का  विदेश  मंत्रालय

 eee  eee
 से  सम्बन्ध है

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  मंत्री  इस  विषय  पर  चर्चा  करना  चाहते हैं
 तो  वे  ऐसा

 नियम  377  के  aaa  नहीं  कर  सकते  ।  ऐसा  करने  की  अन्य  प्रक्रियायें  हैं  ।



 Papers  Laid  On  the  Table
 हाड

 Asadha  18,  1893  (Saka)

 भी  एस०  एम ८  बन  it  ध्यान  श्रीकांत  सूचना  भेजी  थी  ।  समाचार  है  कि  अमरीकी

 राष्ट्रपति  श्री  निक्सन  ने  पाकिस्तान  को  हथियारों  की  सप्लाई  रोकने  से  इकार  कर  दिया  है  ।  यह

 बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।  रक्षा  मंत्री  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  यह  प्रदान  प्रधान

 मंत्री  अथवा  विदेश  मंत्री  से  सम्बन्धित  है  ।  मत  हमें  अमरीका  के  श्रमंत्रीपूणां  व्यवहार  के  बारे  में

 aaa  विचार  व्यक्त  करने  चाहिये  ।  या  तो  श्राप  मेरा  ध्यान  दिलाने  सम्बन्धी  नोटिस  स्वीकार

 कर  लें  ग्रीवा  मंत्री  महोदय  को  ग्राम  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहें  ।

 meat  महोदय  :  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  ने  मुक्के  नियम  377  के  अ्रन्तगंत  कुछ  सामग्री

 भेजी  थी  ।  मैं  उससे  सहमत  नहीं  gar  ।  जहां  तक  ध्यान  ary  सूचना  का  प्रश्न  उसके

 लिये  विषय  पहले  ही  निर्धारित  किया  जा  चुका  इस  विषय  पर  हम  अगले  सप्ताह  विचार

 करेंगे  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  का  विषय  बहुत  महत्वपूर्ण है  ।  हम  इस  विषय  पर  अगले

 सप्ताह  बिचार  करेंगे  ।

 श्री  पी०  के०  देव  :  जब  कभी  सरकार  कौर  किसी  विदेशी  संभ्रात  व्यक्ति

 में  विचार  विमर्श  होता  है  तो  सरकार  स्वयं  ही  इस  बारे  में  सभा  में  वक्तव्य  दे  देती  है  ।  प्रधान

 मंत्री  ait  किसन  गिर  के  बीच  विचार  घि मदों  gar  था  लेकिन  इस  बारे  में  कोई  भी  वक्तव्य  कभी  तक

 नहीं  दिया  गया  है  ।  हमें  समाचार  पत्रों  प्रकाशित  रिपोर्ट  से  पता  लगा  है  कि  अमरीकी  सरकार

 बंगला  देश  के  लोगों  का  सहर  करने  के  लिये  350  लाख  डालर  के  हथियार  भेज  रहा  है  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 Papers  Laid  on  the  Table

 भारतोय  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  का  बारीक  प्रतिवेदन

 शिक्षा  ate  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  डी०  :  मैं  श्री  सिद्धार्थ  शंकर

 राय  की  कौर  से  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 भारतीय  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  नई  के  वर्ष  1969-70  के  वधिक  प्रतिवेदन

 तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ate  उन  पर  नियंत्रक

 प्रौढ़  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  समा-पटल  पर  रखता  हू  में  रखी  गयो  गई  ।

 देखिये  संख्या  एल०  ato  629/71]

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 के ०  कार  :  में  सभा  पटल  पर

 लिखित  पत्न
 रखता  हू

 (1)  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  1948  की  घार  43  की  उपधारा  (3)  के  भ्रन्तर्गत

 औद्योगिक  वित्त  निगम  का  निगम  तथा
 संशोधन  1971

 तथा
 sash

 की  एक  जो  भारत  के  दिनांक  5

 1971
 में  श्रचिसूचना  संख्या  2/71  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  630/71]
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 जुलाई  1971  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 (2)  सीमा  शुल्क  अधिनियम  19  की  प  15  अन्तर्गत  निम्नलिखित  श्री

 aware  तथा  प्रेशर
 जी  एक-एक  प्रति

 जी०  एस०  कार  961,  जो  भारत  के  दिनांक  91  1971  में

 प्रकाशित  gar  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  करार  964,  जो  भारत  के  दिनांक  22  1971  में

 प्रकाशित  झा  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 जी०  एस०  WTTo  977,  जो  भारत  के  दिनांक  26  1971  में

 प्रकाशित  हुआ  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 1971  में जी०  एस०  कार  973,  जो  भारत  के  दिनांक  26  जून

 प्रकाशित  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।  में  रखे  गये  ।
 दें

 लिये

 सख्या  एल०  ठी  ०631/71]

 (3)  सीमा  शुल्क  1962  की  घारा  159  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 शर  लवर  11944  की  घारा  38  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 तथा  म्रंग्र जी
 की  एक-एक  प्रति

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क-वापसी

 सत्ताईसवां  संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  5  1971

 में  संख्या  जी०  अ्रधिसूचना  एस०  कार  911  में  प्रकाशित  हुए  थे

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क-वापसी  श्रट्ठाईसवां

 संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  5  1971  में

 सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  912  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क-वापसी

 सवा  संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  5  1971  में

 संख्या  जी०  अधिसूचना  एस०  कार  913  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क-वापसी  तीसवां

 संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  5  1971  में

 सूचना  जी०  एस०  कार  914  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निर्यात  शुल्क  वापसी

 इकतीसवाँ  संशोधन  1971,  जो  भारत
 के  दिनांक  5

 1971  में  श्रीधर चना  संख्या  जी  एस०  ATTo  915  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 Central  Board  Of  Direct  Taxes  July  9,  1971

 (Vaidatien  of  Taxes)  Bill

 --

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  निर्यात  शुल्क-वापसी

 बत्तीसवाँ  संशोधन  1971,  जो  भारत  के  दिनांक  5  1971

 में  प्र घि सूचना  संख्या  जी०  एस०  अर०  916  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन
 शुल्क  निर्यात  शुल्क-वापसी

 तैतीसवाँ  संशोधन  1671,  जो  भारत  के  दिनांक  5  1971

 में  प्र घि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  917  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  एल०  eo  632/71]

 आयोजन  कौर  वास्तु  कला  विद्यालय  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 शिक्षा  कौर  कल्याण  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा
 ह

 पटल  पर  रखता  हू

 (i)  श्राय्रोजन  ate  वास्तुकला  नई  के  at  1969-70  के  विधिक

 वेदन  की  एक  प्रति  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी ०  633/71]

 (2)  उपयुक्त  प्रतिवेदन  के प्रंग्रे जी  संस्करण  के  साथ  साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल

 पर  न  रखे  जा  सकने  के  कारणों  का  एक  विवरण  हिन्दी  तथा  अंग्रजी  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  सख्या  एल०  टो०  634/71]

 राज्य  सभा  से  संदेशा

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  मैं  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  चालू  सत्र  के  दौरान  पास  किये  गये  तथा

 पति  के  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  तीन  विधेयकों  राज्य  सभा  के  सचिव  द्वारा  विधिवत

 प्रमाणीकृत  सभा-पटल  पर  रखता  हु  :

 म 1071
 (1)  सामान्य  बीमा  विधेयक

 (2)  स्वरण  darter  विधेयक  1971

 (3)  अ्रांतरिक  सुरक्षा  बनाये  wat  का  1971

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोई  का

 CENTRAL  BOARD  OF  DIRECT  TAXES  (VALIDATION  OF  TAXES)  BILL

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Bo  झोर  :  श्री  यदावन्तराव  व्ह्दाण  की  झोर
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 18  1893  सामान्य  बजट--श्रनुदानों  की  मांगे

 रक्षा  जारी
 —_ er

 से  मैं  प्रत्यक्ष  करों  से  सम्बन्धित  कतिपय  कार्यवाहियों  का  विधिमान्य  करने  भ्र ौर  तत् सम्बद्ध  विषयों

 को  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 a  कतिपय  कार्यवाहियों  का अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  कि  प्रत्यक्ष  करों  से  सम्ब

 विघालय  करने  शरर  तत्सम्बन्धी  विषयों  को  उपबन्ध  करने  वाले  विधायक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  agate  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  Motion  was  adopted

 ह
 श्री  के०  कार  गणेश  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हू

 श्रन्तरष्टोय  विकास  aaa  प्राधिकारों  विधेयक

 INTERNATIONAL  AIRPORTS  AUTHORITY  BILL

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मन्त्री  (sto  wat  fag) :
 मैं  प्रस्ताव  करता

 हू
 कि  उन

 कतिपय  हवाई  अड्डों  जिन  पर  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  वायु  परिवहन  सेवायें  चलाई  जाती  हैं  या  चलायें

 जाने  के  लिए  ग्रथित  प्रबन्ध  के  लिए  एक  प्राधिकारी  के  गठन  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  विषयों

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  कि  oa  कतिपय  हवाई  asst  जिन  पर  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 यु  परिवहन  सेवायें  चलाई  जाती  हैं  चलाये  जाने  के  लिए  श्राद्ययित  प्रबन्ध  के  लिये  एक

 प्राधिकारी  के  गठन  का  तथा  उसे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 तथा  पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  8.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना

 The  Motion  was  adopted

 डा०  कैंसिल  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता
 हू  ।

 लट  पिसा

 सामान्य  बजट
 की  माँगे

 रक्षा  |  जारी

 GENERAL  BUDGET—DEMANDS  FOR}  GRANTS—COTD

 MINISTR Y  OF  DEMAND—CONIINUED

 अध्यक्ष  महोदय  :  रब  हमਂ  रक्षा  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  कटौती  प्रस्तावों  के

 साथ  चर्चा  करेंगे  |  मस्ती  महोदय  इसका  उत्तर  देने  के  लिये  कितना  समय  लेंगे  ।
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 Ministry  of  Demand—Continued

 TAT  मन्त्री  जगजीवन  :  मैं  एक  घन्टे  का  समय  लगादी  ।

 श्री  एन०  श्री  कान्ता  नायर  :  एक  सिपाही  को  लगभग  60  रुपये  प्रतिमास  वेत न

 मिलता  है  जबकि  एक  जनरल  को  4000  रुपये  वेतन  मिलता  है  कौर  मनोरंजन  भत्ता  मिलाकर

 6000  रुपये  वेतन  बैठता  है  ।  एक  जवान  को  15  वर्ष  की  सेवा  करने की  अनुमति  है  जबकि  एक

 जनरल  30  ay  तक  सेवा  में  रह  सकता  है  यदि  श्रावद्य क्र  हो  तो  60  ag  की  जरायु  तक  भी  उसे

 रखा  जा  सकता  है  ।  जवान  को  30-35  ae  की  जरायु  में  सेवा  निवृत  करना  उसके  साथ  न्याय

 करना  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair  |

 सैनिक  स्कूलों  के  कर्मचारियों  को  केवल  50  रुपये  प्रतिमास  मिलते  हैं  ।  उन्हें  निशुल्क

 राशन  भी  नहीं  मिलता  झर  उन्हें  प्रतिदिन  13-14  घन्टे  काम  करना  पड़ता  है  ।  निम्न  वर्ग  के

 कम  चोरियों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  ate  उनके  वेतन  का  पुनरीक्षण  करने  के

 बारे  में  कुछ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  वे  वेतन  ग्रा योग  के  orate  नत्थी  जाते  ।

 कुछ  बड़े  अधिकारी  start
 से

 मिलकर  को  घटिया  खाद्यान्न  सप्लाई  करवाते हैं  ।

 हमारी  सेना  को  बहुत  घटिया  किस्म  का  खाना  सप्लाई  fear  जाता  है  ।  wane  निरीक्षण

 महानिदेशक  इस  भ्रांत  ध्यान  देंगे  ।

 रक्षा  उत्पादन  के  श्रन्तगंत  काम  करने  वाले  आठ  उपक्रमों  में  कोई  भी  उपक्रम  केरल  राज्य

 में  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।

 केरल  में  कोई  भी  हथियार  ate  ग्रा युद्ध  कारखाने  स्थापित  नहीं  किया

 गया  है  |

 केरल में  कोई  भी  भरती  कार्यालय  नहीं  राज्य  के  दिक्षित  युवक  तौर  युवतियों  को

 नौकरी  के  लिये  तय  राज्यों  को  राजधानियों  में  जाने  पड़ता  है  ।

 सेना  से  निवृत  हुए  केरल  राज्य  के  सैनिकों  को  anal  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  बसने  की

 सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  ने  केरल  राज्य  से  भेदभाव  किया  यदि  इस  भेदभाव  को  न  रोका  गया

 तो  भारत  का  भी  पाकिस्तान  जेसा  हाल  होगा

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  तथा  विदेश  कार्य  ऐसे  मामले  हैं  जिनके  बारे

 में  तथ्यों
 को  बताने  से  देश  को  क्षति  हो  सकती  है  ।  मैंने  गत  वर्ष  कौर  इस  वर्ण  के  प्रतिपादन  को  देखा

 galt  इस  वर्ष  के  प्रतिवेदन  में  सुधार  पाया
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 9  जुलाई  1971  सामान्य  बजट-श्रनुदानों  की  मांगे  रक्षा  मन्त्रालय-जारी

 प्रतिवेदन  में  वास्तविक  तथ्यों  का  उल्लेख  किया  जाना  श्रावक  है  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होगा

 तो  इस  बात  का  कैसे  पता  लग  सकेगा  कि  रक्षा  मंत्रालय  में  प्रगति  हुई  है  अथवा  नहीं  ।

 fama  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  स्पष्ट  ब्यौरा  दिया  जाना  चाहिये  ।

 हमें  ay  दुश्मनों  से  सके  रहना  चाहिए  कौर  उनकी  गतिविधियों  से  सावधान  रहना

 चाहिए  ।  यदि  वे  अ्रधिक  तैयारी  कर  रहे  हैं  तो  हमें  भी  कौर  alas  तैयारी  करनी  चाहिए  श्रत्यथा

 हम  पिछड़  जायेंगे  ।

 हमे  पाकिस्तान  श्र  चीन  से  लगातार  युद्ध  सम्बन्धी  धमकियां  मिलती  रहती  हैं  ।  इनको

 ध्यान  में  रखते  हुए  हमे  अपनी  रक्षा  सम्बन्धी  तैयारी  करनी  चाहिए  |

 चीन  के  बारे  में  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  ने  अपना  ग्यारवाँ  परमाद्धा (्य

 परीक्षण  14  1970  को  किया  था  ।  चीन  प्रक्षेपणाशस्त्र  के  उत्पादन  पर  बहुत  बल  दे  रहा

 है  ।  एक  शझ्वुमान  agar  चीन  प्रतिबंध  20  किलो  टन
 परमाणु  बम  बनाने  में  समर्थ  है  ।

 चीन  3200  किलो  मीटर  तक  प्रक्षेपणाशस्त्र  छोड़ने  में  समय  है  |

 इसका  मुकाबला  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?  हम  कहते  हैं  कि  भारत

 इस  बात  का  प्रयास  कर  रहा  है  कि  परमाणु  झस्त्रो  का  प्रयोग  केवल  शान्ति  के  लिये  किया  जाये  ।  इस

 इच्छा  के  व्यक्त  करने  मात्र  से  काम  नहीं  चलेगा  |  केवल  विचार  प्रकट  करने  Wa  से  ही  हम  चीन

 को  भारत  के  विरूद्ध  परमाणु  वस्त्रों  के  प्रयोग  करने  से  नहीं  रोक  सकते  ।  हम  परमाणु  बम  के

 निर्माण  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  ।  हमे  देश  की  रक्षा  के  लिये  परमाणु  शाक्ति  का

 प्रयोग  करने  के  लिये  gare  रहना  चाहिए  ।

 हमारे  आयुध  कारखानों  में  अभी  बहुत  सुधार  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  उनमें

 द  कद  दे  कि प्रयोग
 उत्पादन  कम  होता  है  ग्रोवर  उनकी  क्षमता  का  पूरा  नहीं  होता  ।  उनमें  यथा  सम्भव  सुधार

 किया  जाना  चाहिए  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  के  सरकारी  उपक्रमों  में  उत्पादन  वाणिज्यिक  आधार  पर  किया  जाना

 चाहिये  |

 रक्षा  मन्त्रालय  में  दो  विभाग  हैं  उत्पादन  तथा  सप्लाई  ।  इन  दो  अलग  अलग  विभागों  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  इन  दोनों  विभागों  का  विलय  किया  जाना  चाहिए  ।  सप्लाई  विभाग  में  अनेक

 वस्तुएं  ऐसी  जो  रक्षा  उत्पादन  विभाग  के  श्रन्तगंत  कराती  हैं  ।  बेकार  aaa  अनुपयोगी  माल

 की  बिक्री  काफी  बड़े  परिमाण  में  की  गई  है  ।

 प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  17  पर  उल्लेख  किया  गया  है  कि  पूर्ति  तथा  निपटान  महा  निदेशक  को

 माल  की  कीमत  104'33  करोड़  रुपये  बताई  गई  थी  ।  बेचे  गये  माल  की  कीमत  77  करोड़  रुपये  है  |

 बाकी  का  ओप्रा  बना  ।  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  क्या  उनका  फिर  से  प्रयोग  किया  गया  |

 सेना के  भ्र धि कारियों  को  हिन्दी  सिखाने  के  प्रदान  पर  23  ष  द  भी  विचार  किया  ला
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 lp ET

 रहा  इस  बात  से  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है
 fz
 उना  द ४ नर  हमारी  राज  पाला TEN  को  क्या  स्थान

 प्राप्त  है  ?

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  राज  1965  को  क्रियान्वित  करने

 के  बारे  में  गम्भीरता  से  प्रयास  नहीं  किया  गया है
 ।  बंगला  देश  को  शीघ्र  मान्यता  न  देने  के

 कारण  विपक्षी  दल  सरकार  से  नाराज  हैं  ।  केवल  मान्यता  देने  मात्र  से  उनकी  धिक  सहायता

 नहीं  की  सकेगी  ।  बंगला  देश  को  मान्यता  देने  वाला  सर्वप्रथम  देश  भारत  होगा  हम

 बंगला  देश  को  मान्यता  दिये  बिना  भी  उसे  हर  प्रकार  सहायता  दे  सकते  कुछ

 सदस्य  कहते  हैं  ।  कि  यदि  हम  बंगला  देशਂ  को  मान्यता  देते  हैं  तो  कुछ  प्रत्य  देश  भी  इसको

 मान्यता  दे  देंगे  ।  लेकिन  मुझे  ऐसे  कोई  संकेत  नहीं  मिल  हैं  ।  बल्कि  इससे  पाकिस्तान  को  यह

 कहने  का  मौका  मिल  जायेगा  कि  इस  सारी  समस्या की  जड़  भारत  2  ।  यदि  कोई  देश  हमारा

 faa  देश  है  कौर  उसका  किसी  aa  देश  से  युद्ध  होता  है  तो  इस  हम  भी  युद्ध  में  yaw

 जाते
 हैं

 ।  मान्यता  देने  से  get  हमें  इन  सब  बातों  पर  विचार  करना  चाहिए

 सरकार  बंगला  देश  को  मान्यता  देने  से  इन्कार  नहीं  कर  रही  है  ।  लेकिन  वह  इसके  लिए  उचित

 maar  की  प्रतीक्षा  कर  रही  as  उसको  यथा  समय  मान्यता  देगी  ।  सरकार  इस  बारे  में

 अपने  दायित्व  से  भी  पीछे  नहीं  हट  रही है
 ।  उसकी  बंगला  देगा  की  समस्या  के  प्रति  सहानुभूति

 चीन  से  हुए  संघर्ष  में  हमारी  सफलता  का  कारण  युद्ध  सम्बन्धी  नीति  को  जानकारी  न  होना

 था  |  मत  यह  बहुत  ही  महत्व  विषय  है  ate  इसे  सरकार  पर  छोड़  देना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार

 aga  देने  का  gat  भी  हमे  सरकार  पर  छोड़  देना  चाहिए  ।

 भी  एच ०  एम०  पटेल  :  इस  बात  कोजमहसूस  नहीं  किया  जा  रहा है
 कि  भारत  ate

 पाकिस्तान  के  बीच  घोषित  युद्ध  चल  रहा  है  शर  पाकिस्तान  इसमें  विजय  प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 60  लाख  घरघराती  भारत  में  प्रदेश  कर  चके  हैं  at  प्रभी  कई  लाखों  a  ६.2 है  जायेंगे  ।  इसका

 अर्थ  यह  है  कि  पाकिस्तान  युद्ध  की  घोषण  किये  बिना  अपनी  जिम्मेदारी  हमारे  ऊपर  थौप  रहा  है  ।

 तथ्या  यह  है  कि  पाकिस्तान  पूर्ण  पाकिस्तान  ने  पर  जिसे  हम  श्री  बंगला  देश  कहते  हैं  झ्राक्रमण  किया

 है  alt  यहां  के  लोगों  पर  अपनी  इच्छा  थोपना  चाहता  है  हालांकि  वहां  के  लोग  चुनाव  में  agar

 मत  पहले  ही  व्यक्त  कर  चुके  हैं  ।  पाकिस्तान  ने  उनके  निर्णय  को  रद्द  कर  दिया  कौर  वहां  के  लोगों

 पर  इतनी  ज्यादतियां  की  fe  गे  भ्र पना  देश  छोड़ने  पर  मजबूर  हो  गये  हैं  ।  यदि  हम  aa  ऊपर

 मानवीय  प्राकारों  को  हावी  न  होने  देते  तो  उनके  ग्रसने  देश  में  घुसने  से  रोक  सकते  थे  |  परन्तु

 हमने  ऐसा  नहीं  किया  ।  इससे  हमारे  ऊपर  विजय  बोझ  पड़ा  है  art  वालो  दारीयों  में  बहुमत

 हिन्द्प्नों  का  है  ।  पाकिस्तान  पूर्णता  इस्लामिक राज्य  बनाने  के  gear  में  सफल  हो

 रहा है  ।

 हम  प्रतिवर्ष  1200  करोड़  रुपया  रक्षा  कार्यों  पर  व्यय  कर  रहे  हैं  ।  मैं  पूछना  चाहता  है

 कि  यह  राशि  हम  किन  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिये  व्यय  कर  रहे  है  ?  हम  ग्रा क्र कण  का  मुक़ाबला

 करने  के  लिये  यह  राशि  व्यय  कर  रहे  श्रावण  का  केवल  यह  wat  नही ंहै  कि  सेना परों  को

 ही  सीमा  पर  भेजा  जाये  ।  रक्षा  विभाग  के  प्र  तीखेपन  म॑  स्पष्ट रूप  में  बताया  गया  है  कि  पाकिस्तान

 श्र  चीन  से  हमारे  सम्बन्ध  न्य ग्च्छध  नहीं  हैं  ।  उसमें  पाकिस्तान  ate  चीन  का  सैनिक  तैयारी  के  बारे
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 हक गवा  Sosy  के  aT  में  उ a  Ci में  भी  बताया  गया  है  ।  परन्तु  हमारी  से  निक  तैयारी  के  बार  at  कुछ  नहीं  बताया  गया  है  |

 maar  सैनिक  टोकरी  के  बारे  में  भी  कुछ  संकेत  दिये  जाने  चाहिए  ।  aaa  स्थित  इन्स्टीट्यूट

 श्राफ  स्ट्रेटेजिक  स्ट्डीज  विभिन्‍न  देशों  के  सैनिक  संतुलन  के  बारे  में  बताया  जाता है  |

 सरकार  उसकी  एक  प्रति  प्रतिवेदन  में  दे  सकती  है  ।

 ऐसा  प्रचार  हो  रहा  है  कि  हम  बंगला  देश  के  बारे  में  हम  इसलिए  कोई  निर्णय  नहीं  ले

 रहे  हैं  कि  सेनाग्र ों  के  प्रत्यक्ष  सैनिक  कार्यवाही  के  विरूद्ध  हैं  ।  मेरे  विचार  में  सेनाध्यक्षों  के  लिये  यह

 बहुत  भ्रनुचित  है  ।  राजनैतिक  निर्णय  सरक।र  को  लेना  होता  है  ।  किसी  के  लिए  भी  इस

 प्रकार  का  प्रचार  करना  उचित  नहीं  है  ।  हमें  अपने  लोगों  में  इस  प्रकार  की  धारणा  उत्पन्न  नहीं

 होने  देनी  चाहिए  कि  हमारी  सेनाएं  कार्यवाही  करने  के  विरुद्ध  चीन  द्वारा  प्रथम  अणुबम  के

 विस्फोट  के  बाद  भी  सरकार  ने  अणुबम  न  बनाने  का  निर्णय  किया  था  |  यह  बहुत  ही  संतोषजनक

 बात  है  कि  हम  देश  के  समक्ष  खतरे  के  प्रति  जागरूक  हैं  ।  पहली  बार  यह  कहा  गया  है  कि  चीन  द्वारा

 अणुशक्ति  के  विकास  पर  हमें  चिन्ता  है  ।  चीन  इस  क्षेत्र  में  बहुत  art  बढ़  चुका  है  ।  प्रतिवेदन  में

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  ag  विखण्डी  की  श्राराविक  हथियारों  में  राजनीतिक  ब्लैकमेल  की  जा

 सकती  है  ठीक  नहीं  लगता  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  ऐसा  किस  आधार  पर  कहा  गया  है  ।

 ma  जो  घटनाए  घट  रहीं  है  वे  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  ।  यदि  अराज  चीन  के  साथ  संघ

 हो  जाता  है  तो  कोई  भी  बड़ी  शक्ति  हस्तक्षेप  कर  सकती  है  क्योंकि  चीन  के  पास  पर्याप्त

 देवीय  प्रेरणात्मक  शस्त्र  नहीं  हैं  ।  परन्तु  जब  चीन  के  पास  उक्त  हथियार पर्याप्त  रूप  में  हो  जायेंगे

 तो  कोई  भी  बड़ी  शक्ति  भारत  के  लिए  स्वयं  को  खतरे  में  नवदीं  डालेगी  ale  भारत  को  स्वयं  ही

 चीन  से  लड़ना  होगा  ।  गर्त  हमें  शीघ्र  ही  श्राराविक  कार्यक्रम  प्रारम्भ  कर  देना  चाहिए  ।  श्राम

 तौर  पर  कहा  जाता  है  कि  इस  पर  बहुत  लागत  भरायेगी  कौर  हमारी  wa  व्यवस्था  नष्ट  हो

 जायेगी  ।  परन्तु  1962  के  चीन  के  आक्रमण  के  पश्चात  हमने  रक्षा  बजट  में  चार  अ्रथवा  पांच

 गुना  वृद्धि  की  है  ।  अब  हम  देश  के  समक्ष  खतरे  को  देखते  हुए  हम  रक्षा  बजट  में  वृद्धि  कर  सकते

 इस  कार्यक्रम  से  प्रौद्योगिक  विकास  में  भी  तेजी  श्रायेगी  ।  इस  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  के

 लिये  हमारे  पास  तकनीकी  जानकारी  तथा  योग्यता  है  ।  हमें  इस  बारे  में  केवलਂ  हम  निश्चय  होने

 की  आवश्यकता  है  ।  हमें  अपनी  जिम्मेदारियों  के  प्रति  ate  नहीं  मूंद  लेनी  चाहिये  ।  मत  यह

 केवल  वित्तीय  ate  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  हम  शरणार्थियों  को  जल्दी  उनके  घर  वापस  नहीं  भेज

 सकते  |  हम  उनको  सदा  के  लिये  ग्रस्त  पास  भी  नहीं  रख  सकते  गर्त  सभी  बातों  को  देखते  हए

 हमें  बंगला  देवा  के  बारे  में  निर्णायक  हष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  |

 यह  सच  है  कि  कोई  भी  युद्ध  नहीं  चाहता  परन्तु  कई  बार  परिस्थितियां  युद्ध  के  लिए

 ब्यक्ति  को  बाध्य  कर  देती  है  ।  हमें  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वास्तविक  हष्टिकोरा  अपना

 चाहिए  ।  शराबियों  के  art  से  वित्तीय  बोर्ड  के  अतिरिक्त  ate  भी  ade  सामाजिक

 ताएं  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  भविष्य  में  नीति  बनाते  समय  हमें  इन  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखना

 चाहिये  |

 रक्षा  प्रतिवेदनों  में  ate  अधिक  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  ।  ऐसा  करना  स्वयं  रक्षा
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 मन्त्रालय के  हित  में  ह ै~  ।  इससे  हम  रक्षा  नीतियों  के  बारे  में  alas  weal  तरह  निसाँक  कर

 सकते हैं

 Shri  Malki  Raj  Saini  (Dehra  Dun)  :  I  will  to  support  the  demands  for  grants

 of  the  Minisiry  of  Defence.  This  Ministry  is  now  in  the  hands  cf  an  able  and  senior  poli-

 tical  leader.  Ever  since  he  took  charge  of  this  Department,  tremendous  progress  has  been

 made.  Even  so.  there  15  no  need  to  be  complacent  in  that  regard.  Keeping  in  view  the  charged

 balance  of  power  across  our  frontiers,  no  accretion  of  arms  will  be  too  much  for  us.  The

 pattern  of  war  today  is  quite  different  from  that  of  the  past.  Now  the  complete  nation  will

 be  engulfed if  war  starts.  So  if  a  nation  is  united  and  the  people  have  no  hatred  against  each

 other  only  then  can  we  say  that  the  nation  is  strong  encugh  to  face  any  eventuality.

 Our  army  has  a  glareous  part.  Deeply  impressed  by  the  gallantry  and  spirit  of

 acrifice  of  our  army  during  the  world  war  II  Hitler  had  said  ‘‘Would  that  these

 platones  were  with  us,  So  no  body  should  have  any  doubt  about  the  lighting  talent  of  our

 jawans

 Even  to-day  discrimination  is  being  made  between  martial  and  non  martial

 races.  This  invidious  practice  should  be  done  away  with  and  we  should  make  the  organis-
 ation  of  the  army  more  broiJd  based.  Every  young  man  of  the  country  should  be  made
 to  feel  that  we  belong  to  martial  race  and  that  be  has  to  fight  for  his  country  Military
 training  should  be  imparted  to  each  andevery  youngman  of  the  country  The  army  regi-
 ment  should  not  be  named  after  the  castes  They  can  be  named  after  the  historical

 pensonages  or  requies.

 Training  of  armed  forces  is  quite  excellent.  We  have  since  long  been  duranding
 the  introduction  of  the  modern  and  sophisticate  military  handwave in  the  army.  Our  armed
 forces  should  be  equipped  with  most  modern  ornaments,  We  should  not  lag  behind  in  the
 field.  We  should  also  manufacture  as  much  ornaments  as  possible  in  our  arm  country

 No  country  can  make  any  progress  if  it  feels  complacent  so  we  should  always
 think  of  marching  ahead.  We  should  also  be  not  oblivious  of  the  growing  indiscipline
 among  the  various  public  and  private  undertakings  This  thing  should  not  be  allowed  to
 prevail  in  the  ordinance  factories

 There  is  a  big  gap  between  the  salaries  of  an  officer  and.  a  sepoy.  Weare  still

 adopting  old  huma  neratic  attitude  in  regard  to  providing  of  facilities  to  soldiers  It  gives
 rise  to.conception  which  consequently  endangers  the  whole  Organisation

 Preference  should  be  given  to  the  construction  of  roadsin  the  border  areas,

 Facilities  for  drinking  water  should  also  be  provided in  these  areas.  Basic  requirements  of
 the  border  districts  should  be  fulfilled

 We  should  also  try  to  improve  the  lot.of  the  students  amongst  whom  we  have  to

 take  recruit  officers  for  our  army.  Unless  the  base  is  strong  we  can  not  have  an  edifice

 We  should  have  a  combind  approach-to  the  problem  of  Hippies.  1  will-say  that

 they  should  not  be  allowed  to  come  but  we  should  be  careful  about  the  fact  that  spies  of

 foreing  countries  should  be  allowed  to  come  in  the  guise  of  Hippies
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 More  money  should  be  allocate  a 4  for  the  research  work.

 We  should  have  accorted  recognition  to  Bangla  Desh  long  back.  Every  body  in

 the  country  is  demanding  that  Government  should  take  into  consideration  all  these  things.

 श्री  एन०  टोम्बा  सिंह  :  बंगला  देश  के  कारण  उतन्न  हुई  ग्रन्तर्राष्ट्री य

 स्थिति  को  देखते  हुए  मैं  रक्षा  विभाग  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हू  ।  भारत

 सरकार  ने  अनेक  बार  पाकिस्तान  को  युद्ध  न  करने  की  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने  की  पैदा  की

 है  परन्तु  पाकिस्तान  ने  सदा  इस  पेशकश  को  स्वीकार  कर  दिया  है  ।  हमारे  देश  जो  कि

 समाजवादी  तथा  लोकतन्त्रात्मक  समाज  के  निर्माण  में  लगा  gar  हमारे  पड़ोसियों  war

 राष्ट्रीय  समुदाय  के  प्रमुख  सदस्यों  द्वारा  गलत  aa  गया  है  ।  हमें  भ्र पने  मन  में  इस  बात  की

 खोज  करनी  चाहिए  कि  क्या  कारण  है  कि  हम  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  किसी  को  भी  अपना  मित्र

 बनाने  में  प्रसाद  रहे  हैं  ।  are  हमारा  विश्व  में  कोई  भी  मित्र  नहों  है  ।

 पर्वों  अंचल  बहुत  नाजुक  क्षेत्र  है  ।  गत  कुछ  वर्षों  से  चीन  कौर  पाकिस्तान  ने  हमारे  हरनेक

 युवकों  को  हमारे  विरुद्ध  भड़काकर  उन्हें  हथियार  चलाने  का  प्रशिक्षण  दिया  है  ।  भारत-पाक  वधवा

 भारत-चीन  युद्ध  के  दौरान  हमारी  सदाकत  सैनिकों  को  इस  समस्या  को  सुलझाने  की  ale  विशेष

 ध्यान  देना  होगा  क्योंकि  इनके  द्वारा  गडबड़  उत्पन्न  किये  जाने  का  खतरा  होगा  ।  Wa:  हमें  इस

 wat  में  सशक्त  सैनिकों  को  alt  ग्रीक  मजबूत  बनाना  है  कौर  लोगों  में  राष्ट्रीय  चेतना  को

 जागरूक  करना  >
 ्  ।  ऑ्राकाशवाणी  को  प्रचार  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  भी  इस  क्षेत्र  में  बढ़ाया

 जाना  चाहिए  |

 इम्फाल  में  छावनी  जोकि  बहुत  सुन्दर  का  प्रयोग  फोर्थ  श्रीराम  राइफल्स  द्वारा

 किया  जा  रहा  है  ।  इस  क्षेत्र  पर  ब्रिटिश  द्वारा  1891  में  मणिपुर  की  सैनिकों  को  पराजय  कर

 कब्जा  किया  गया  उस  क्षेत्र  के  लोग  बार  बार  यह  माँग  कर  रहे  हैं  कि  इस  सेना  की  टुकड़ी

 को  वहां  से  हटा  दिया  इस  बारे  में  मैं  यह  बताना  चाहता  ह  कि  यह  स्वतन्त्र  मनी  पुर  के

 रक्षा  का  महल  था  ।  अन्त  वहाँ  के  लोग  यह  महसूस  करते  हैं  कि  इसका  सं  रक्षण  किया  जाना

 चाहिए  ।  gamed  में  बने  पवित्र  तालाब  से  एक  गिलास  पोनी  लेने  के  लिए  qty  स्थानों  से

 भ्र नुम ति  लेनी  पड़ती है  ।  मत  मैं  मांग  करता  ह  कि  सेना  को  वहां  से  हटा  दिया  जाए  ।  इससे

 वहां  स्थिति  में  सुधार  होगा  |

 मैं  इस  बात  से  बहुत  प्रसन्न  हुं  कि  सरकार  ने  नागा  रेजिमेंट  बनाने  का  निराले  किया  है  |

 सरकार  को  मनीपुर  नाम  से  भी  एक  रेजिमेंट  बनानी  चाहिए  सन्तु  यदि  सरकार  राज्यों  तथा

 समुदायों  के  नाम  पर  रेजिमेंटों  का  नाम  रखना  उचित  न  समझें  तो  वह  ऐसा  करना  बन्द  कर  दे

 क्योंकि  हम  नहीं  चाहते  कि  देश  में  कोई  भी  ग्रूप  भ्र सं  तुष्ट  हो  ।

 इन  क्षेत्रों  में  प्रम  रिकी  तथा  इंग्लैंड  द्वारा  लोगों  को  धर्म  के  माध्यम  से  दिक्षा  देने  का
 ३

 प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  ये  संस्कृति के  द्वारा  लोगों  के  मन  में  परिवर्तन  कर  रहे  हैं  ।  विभिन्न
 > +  >  सपन  न  था bed

 जनजातियों  तथा  जनजातियों  कौर  गर-जनजाति  य |  है  | चना  व  Beg  re  |  के  विकास  में  संस्कृति
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 काय  करती  हैं  ।  सांग  ae  ड्रामे  डिवीजन  के  दलों  को  जो  जवानों  के  मनोरंजन  के  लिए  उन

 क्षेत्रों  का  दौरा  करते  पश्चिमी  संस्कृति  की  अपेक्षा  भारतीय  संस्कृति  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  |

 कुछ  वर्ष  पूर्व  एक  ग्रा योग  के  समक्ष  साक्ष्य  देते  समय  मैंने  कहा  था  कि  हमें  इस  क्षत्र  में  पश्चिमी  संगीत

 के  स्थान  पर  भारतीय  संगीत  एवं  संस्कृति  को  अ्रधिक  प्रदर्शित  तथा  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  मांगों  का  समर्थन  करता  हु  ।

 श्री  समर  गुह  :  बंगला  देवा  के  राजनीतिक  cet  पर  रक्षा  way  ने  देश  ate

 सरकार  को  धोखा  दिया  है  हमारी  सरकार  यह  अनुमान  लगाने  में  अ्रसमर्थे  रही  कि  पाकिस्तान

 की  कार  से  कितना  बड़ा  खतरा है  ।  जिस  समय  बंगला  देश  का  स्वतन्त्रता-संग्राम  शुरू  हुमा

 उस  समय  पाकिस्तानी  सेना  के  केवल  दो  डिवीजन  वहां  जिन  पर  मुक्ति  सेना  ने  लगभग

 नियन्त्रण  पा  लिया  था  ।  पश्चिमी  पाकिस्तान  ने  ढाका  को  उस  समय  तक  नहीं  भेजी  जब

 तक  उसे  यह  पता  न  चला
 कि  भारत  कोई  कार्यवाही  करने  नहीं  जा  रहा है

 ।  बौद  में  उन्होंने

 24  डिवीजन  सेना  बंगला  देव  भेज  जिसने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  का  सफाया  कर  दिया  wiz

 वहां  नर  संहार  शुरू  कर  दिया  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  पाकिस्तान  के  साथ  भारत  युद्ध  किन्तु

 ऐसे  अवसर  पर  भारतीय  रोना  को  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  लगी  भारतीय  सीमा  पर  हलचल  बनाये

 रखनी  जिससे  पश्चिमी  पाकिस्तान  को  बंगला  देश  में  अतिरिक्त  सेना  भेजने  की  हिम्मत

 न  होती  |

 मेरी  समय  में  नहीं  प्राता  कि  सरकार  बंगला  देश  को  मान्यता  देने  में
 संकोच  क्य  कर

 रही  है  ।  यदि  ag  मान  भी  लिया  जाये  कि  मान्यता  देते  ही  पाकिस्तान  भारत  से  युद्ध  छेड़

 हमें  देखना  यह  हैं  कि  अरब  पाकिस्तान  की  युद्ध  करने  की  कितनी  क्षमता  है  ।  उसकी  बंगला  देश  में

 ।  उनके  पास अब  क्या  स्थिति  है  ।  युद्ध  की  दृष्टि  से  साढ़े  चार  डिवीजनों  का  कोई  मुल्य  नहीं

 वाय  सेना  का  एक  स्कोर  है  जिसके  चार-पांच  विमान  स्वतन्त्रता-सेनानियों  ने  मार  गिराये

 पाकिस्तानी  सेना  के  लिए  बंगला  देश  में  रेल  कौर  सड़क  के  रास्ते  खतरनाक  बन  चके  हैं  ।  अरब  वे

 केवल  जलमार्गों  का  प्रयोग  करते  ।  सरी  बात  यह  है  कि  पाकिस्तान  की  सैनिक  शक्ति  इस

 समय  संतुलित  है  वहां  पर  श्री  7  के  बजाय  केवल  44  डिवीजन  सेना  हैं  ।  एक  ara  बात  यह  भी

 विचारणीय  हैं  कि  पाकिस्तानी  सेना  से  20  से  25  प्रतिशत  बंगाली  ger  दिये  गये  हैं  ।  उनकी

 सैनिक  शक्ति  20  से  25  प्र  ताकत  at  कम  हो  गई  बंगला  देश  के  लिए  व  adda  कौर

 नाटो  देशों  से  शस्त्रास्त्र  खरीद  रहे  हैं  ।  अमरीका  टर्की  अथवा  ईरान  से

 शस्त्रास्त्र  मंगा  रहा  है  ।  इस  समय  बंगला  देश  में  उसकी  सैनिक  शक्ति  का  संतुलन  बिगड़ा  gar

 ait वे  वहां  wa  अपनी  पुलिस  की  शक्ति  ax
 छापामार

 सैनिकों  की  संख्या  बढ़ा  रहे

 मदि  रक्षा  मंत्रालय  ने  सरकार  को  बंगला  देश  को  मान्यता  न  देने  की  इस  अधार  पर  सलाह  दी  है

 कि  उसे  मान्यता  द
 ने

 से  पाकिस्तान  युद्ध  छड़  तो  मेरे  विचार  से  यह  ॒  परामर्श  ठीक  नहीं  है  |

 क्योंकि  पाकिस्तान  स्वयं  युद्ध  शुरू  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ate  चीन  उसकी  सहायता  के  लिए

 सीधे  उसी  प्रकार  से  नहीं  कराएगा  ठीक  जैसे  कि  ag  कम्बोडिया  ate  वियतनाम  के  मामले

 में  नहीं  प्राया  है  ।  मन्त्री  महोदय  को  पाकिस्तान  की  सैनिक  शक्ति  के  बारे  में  ठीक  ज्ञान  नहीं  है  ।
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 18  100:
 ह  क  क  ०  सामान्य  भ्रनुदानों  की  मांगे

 रक्षा--मंत्रालय  जारी

 रक्षा  मन्त्री  महोदय  को  भ्र पना  किये  पहले  ही  कर  लेना  चाहिए  हमें  यह  काम  करना  अ्रवरय

 होगा  किन्तु  विलम्ब  से  करने  पर  अपने  देशवासियों  का  श्रमिक  खून  बहाना  होगा  ।

 जहां  तक  भारत  के
 परमार  शस्त्रों  से  सम्पन्न  शक्ति  होने  का  प्रदान  मेरा  विचार  है  फि

 भारत  ताप-ग्राफिक  बम  बनाने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  क्योंकि  यह  प्रक्रिया  श्रत्याघिक  महंगी है

 at  दूरे  भारत  को  इन  शस्त्रों  से  खतरा  भी  नहीं  है  क्योंकि  इस  शास्त्रों  का  युद्ध  विद्अ-युद्ध  में

 परिणतਂ  हुए  बिना  रह  नहीं  सकता  ।  परन्तु  कम  से  कम  भारत  छोटे  आकार  के  परमाणु  बम्ब  तो

 बना  ही  सकता  है  we  इन्हें  शस्त्रों
 में

 गिना  जाता  है  ।  हमें  परमाणु  मोर्टार  कौर  न्यूक्लिक
 रौल  शादी  तो  हमें  बना  ही  लेने  चाहिए  |  चीन  ने  ये  शस्त्र  बना  लिये  हैं  ।  उसके  प्रत्युत्तर  ऐसे  शस्त्र

 हमें  भी  लेना  चाहिए  |  उन  पर  अपेक्षाकृत  खर्चे  भी  कम  जाता  है  ।  जहां  तक  इस  बात  का

 सम्बन्ध
 है

 कि  कया  भारत  में  ऐसे  ger  बनाते  की  योग्यता  अर  क्षमता  है  ।  विज्ञान  का  छात्र  होने
 के  नाते  मैं  इस  प्रदान  का  उत्तर  सकारात्मक  देता  है  ।  हमारे  पास  इसके  लिए  भ्रपेक्षित  सामग्री

 प्लूटोनम  हैं  ग्रोवर  तकनीकी  ज्ञान  भी  है  ।  मत  हमें  टेक्नीकल  न्यूक्लोय  शस्त्र  बना  लेने  चाहिए  ।

 इसमें  हमारी  क्षमता  या  लागत  का  प्रत  नहीं  यहां  तो  आवश्यक  सरकार  द्वारा  निर्भीक  श्र  हम

 निराश्रय  a  की  ।  वैज्ञानिकों  के  अनुसार  ऐसे  कुछ  दर्जन  शस्त्र  केबल  6  मास  में  जा  सकते

 हैं  ।

 Shri  Ram  Sahai  Pandey  (Rajnandgaon)  :  Mr.  Deputy  Speaker  Sir,  I  heard
 the  speech  of  Shri  Samar  Guha  with  respect  attention  which  was  surchagged  will  emotions

 and  which  ranged  from  the  giving  of  aclarion  call  to  the  manufacture  of  an  bombs.

 He  also.  called  upon  the  crannet  to  reognise  the  Government  of  Bangla  Desh  and  to  go
 to  war  with  Pakistan,  if  necessary.  He  also  tried  to  prove  that  our  Government  is

 afraid  of  war.  But  as  I  think  war  is  not  a  question  of  emotion,  It  is  a  question  of  .trategy
 and  a  matter  of  serious  thought.  हुछ  the  situation  demands,  we  will  not  hesitate  to  go
 to  war,  but  we  should  not  speak  of  going  to  war  so  lightly,

 As  regards  the  question  of  Bangla  Desh  our  Prime  Minister  has  said  on  more

 than  one  occasions  that  we  have  full  sympathies  with  the  freedom  fighters  811  over  the

 World  and  we  have  greater  sympathies  for  Bangla  Desh  freedom  fighters,  because  they

 are  our  neighbours.

 Since  the  attainment  of  independence  we  had  toface  two  wars.  There  were

 certain  shortcomings  which  came  to  light  when  we  had  to  fight  with  China  in  1962,

 but  even  at  that  time  our  jawans  exhibited  exemplary  courage.  After  our  debacle  with

 China.  We  paid  due  attention  to  our  defence  preparedness  and  to  defence  production.

 Since  then  our  Government  has  been  alert  and  vigilant  and  the  Ministry  of  Defence

 has  been  taking  adequate  steps  to  equip  our  armed  forces  with  modern  arms  and

 ammunitions.

 We  are  aware  of  the  fact  that  U.  S.  A.  has  been  giving  arms  and  ammunition  to

 Pakistan.  We  have  protested  to  U.  5.  A.  and  asked  her  to  discontinue  supply  of  arms  to  Pak-

 istan.  But  inspite  of  the  assurances  given  by  American  Administration  to  stop  the  supply  of

 arms  they  continue  to  supply  erms  to  Pakistan.  These  arms  are  Leing  used  by  Military  Rul-
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 ers  of  Pakisia1  against  India  and  against  freedom  fighters  of  Bangla  Desh.  It  isa  miter  of

 pride  for  us  that  our  brave  jawans  and  officers  smashed  the  Sabre  jets  and  the  patton-

 tanks  during  the  conflict  of  1965.

 श्रीमती  atta  कौल  पीठासीन  हुई

 So  we  should  not  say  that  we  are  afraid  of  war  and  that  we  are  not  prepared

 We  are  certainly  not  afraid  of  warand  we  have

 noth
 courage for  war  if  thrust  upon  us.

 for  our  very for  it  but  we  should  goin  fora  war  if  it  15  unavoidable  and  necessary

 existence.  admit  that  we  should  be  fully  prepared  for  such  eventuality,  It  may  arise  any

 time.  But  we  would  like  to  goto  war  after  takiag  all  the  aspects  into

 s  will  face  war  bordly  if  it  will  be  necessary.  With  these  words  I  support  the  demands

 of  the  Ministry  of  Defence

 ok  att  ज
 ०  एम०  गौडर

 :
 सभापति  मंत्रालय  की  मांगों

 थन  करने  से  मैं  अपने  कुछ  सुभाव  सभा  के  सामने  पेशा  करना  चाहता  ।  मंत्रालय  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  से  ज्ञात  हुमा  कि  प्रादेशिक  सेना  की  प्राधिकृत  संख्या  50,778  है  किन्तु  वास्तव  में  इसकी

 सख्या  31-12-1970  को  केवल  43782  थी  |  मेरे  विचार  से  सीमा  पर  गम्भीर  सकट  के  समय

 प्रादेशिक  सेना  रक्षा  की  हट्टी  से  दूसरे  नम्बर  पर  जाती  है  ।  क्या  इसमें  जवान  भर्ती  होना  नहीं

 चाहते  या  अधिकारी  रा  इसमें  रुचि  नहीं  ले  रहैं  राष्ट्र  की  रक्षा  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण

 इस  संगठन  के  प्रति  जो  उपेक्षा  का  भातर  वह  तत्काल  समाप्त  होना  चाहि

 मंत्रालय  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  को  3-5  करोड़  रुपये  की  राशि

 गत  वह  वापस  करनी  पड़ी  |  क्या  मंत्रालय  को  कोई  ऐसा  क्षेत्र  दिखाई  नहीं  दिया  जहां  az  राशि

 a4  की  जा  सकती  थी  ।  ga  राशि  से  रक्षा  मंत्रालय  के  श्रन्तगंत  एक  नया  मेडिकल  कालेज  खिला

 जा  सकता  क्योंकि  स्वंय  मन्त्री  महोदय  ने  कई  बार  यह  स्वीकार  किया  है  कि  सेना  में  उत्तरी

 का  प्रभाष  है  ।  नया  मेडिकल  कालेज  खलने  से  alan  छात्रों  को  इसमें  waar  मिल  सकता  था  कौर

 सेना  में  डाक्टरी  की  कमी  दूर  हो  सकती  थी  ।

 सेना  में  भर्ती  के  प्रश्न  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  ततमम्बन्धी  नीति  में  aq  परिवर्तन

 करने  की  आवश्यकता  है  ।  अरब  युद्ध  में
 शारी  रिक  शक्ति  के  स्थान  पर  मानसिक  ताकि  काम  करती

 है  ।  श्री  तो  युद्ध  में  प्रत्येक  सिपाही  को  मानसिक  रूप  से  सचेत  रहने  की  आवश्यकता  होती

 भरत  आधुनिक  किस्म  की  सेना  में  भर्ती  के  नियम  भी  आधुनिक  बनाये  जाने  चाहिए  ।  विंमान

 नियमों  के  अनुसार  सैनिकों  को  35  ay  की  वायु  पर  सेवा  से  निवृत्त  कर  दिया  जाता  है  ।  ऑर  वे

 सेना  की  सेवा  सक्रिय  रूप  से  केवल  10  वर्ष  कर  पाते  हैं  ।  उनकी  सेवा  निवासी  की  वायु  35

 बल  के  स्थान  पर  45  वर्ष  होनी  चाहिए  i  साथ  ही  मैं  यह  सुभाव  भी  देना  चाह  गा  कि  जो  सेनिक

 सेवा  से  निवृत्त  होते  हैं  उनके  पेंशन  के  दावों  का  निबटारा  शीघ्रातिशीघ्र  होना  चाहिए  ।  कई

 **
 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  झंवर जी

 म्रखुवाद
 का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ॥

 English  translation of  the  speech |  red  in  Tamil,
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 रक्षा-मंत्रालय  जारी

 aaa
 उदाहरण  ऐसे  हैं  जिनमें  ९1  ग  दावों  का  निबटारा  पेंशन  पाने  वाले  की  मृत्यु  के  बाद  gar ।
 इस  प्रकार  की  उपेक्षा  नहीं  बर्ती  जानी  चाहिए  ।  मेरा  सुभाव  यह  है  कि

 जो  सैनिक  सेवा  निवास

 होने  वाल  उनकी  पेंशन  के  मामले  उनके  सेवा  निवृत्त  होने  से  एक  वर्ष  पूर्व  ही  लिये  जाने

 चाहिए  ।

 हाल  ही  की  घटनाक्रमों  से  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  जब  भी  हमारी  सुरक्षा  को  खतरा  होगा

 तब  कोई  भी  देश  हमारी  सहायता  के  लिए  art  नहीं  जायेगा  ।  इसके  विपरीत  wader  जैसे  देश

 तो  इस  समय  भी  पाकिस्तान  को  शास्त्रों  से  लदे  जहाज  भेज  रहा  है  ।  तक  अरब  आवश्यकता  इस

 बात  की  है  कि  सैनिक  शक्ति  के  मामले  में  हम  श्रात्मनिभंर  हों  ।  हमें  asa  देश  में  परमार

 शास्त्रों  सहित  ग्रा धुनिक  शस्त्रों  का  निर्माण  करना  चाहिए  ।  wa  रक्षा  के  मामले  में  दूसरों  के  भरोसे

 पर  रहना  ही  खतरा  उठाना  है  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  श्ररवंगदु  में  एक  कोर डाइट  फैक्टरी  है  ।  उसमें  वर्षों  से  कोई  भी

 विकास  कायें  नहीं  gard  ।  हालांकि  वहां  के  किसानों  की  भूमि  ले  ली  गई  थी  ।  oat  तक  उन्हें

 न  तो  बदने  में  भूमि  aaa  दी  गई  galt  नाही  उन्हें  प्रगति  भूमि  पर  कामत  करने  की  चूमती

 दी  गई  मन्त्री  महोदय  इस  समस्या  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यान  दें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उक्त

 मन्त्रालय  की  मांगों  का  समान  करता  हु  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  रक्षा  उत्पादन  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  सभापति  महोदया

 में  अपने  संक्षिप्त  भाषण  में  रक्षा  उत्पादन  कौर  रक्षा  सन् मरण  विभाग  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों

 द्वारा  उठाये  गये  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  ग्रोवर  उनके  द्वारा  दिये  गये  सु  भवों  को  मुख्य  रूप  से  लू  गा  ।

 हमारी  नीति  यह  है  कि  रक्षा  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  हम  अधिक  से  अधिक  श्रात्म-निर्भरता

 प्राप्त  की  जाये  ।  वैसे  बड़  से  बड़ा  देश  भी  इस  सम्बन्ध  में  पुनीत  आत्म  निभा  नहीं  हो  सकता  |

 तथापि  अ्रपनी  गुट  स्वतन्त्रता  शादी  को  रक्षा  के  लिये  ag  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि

 अपने  रक्षा  उत्पादन  पर  ही  आश्रित  रहा  जाये  ।
 1962  के  पहचान  हमें  इस  बारे  में  बड़ी

 सफलता  मिली  है  ।  हम  इसी  बात  पर  बन  दे  रहे  हैं  कि  प्रधिकतमਂ  रक्षा  समान  भ्र पने  ही  आयुध

 कारखानों  में  बनाया  जाये  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  सरकार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  पर  श्रमिक  afer  रहती

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  अधिक  से  अघिक  उत्पादन  चाहते  हैं  चाहे  वह  ायुघ

 कारखानों  से  प्राप्त  हो  श्रथवा  रक्षा  मन्त्रालय  के  श्रन्तगंत  कार्य  कर  रहीं  अन्य  कम्पनियों  से  प्राप्त

 हो  ।  जो  रक्षा  समान  थोड़ी  तकने की  जानकारी  से  बनाया  जा  सकता  है  तथा  गर-सेनिक  क्षेत्र

 मैं  बन  सकता  है  उसको  wer  कम्पनियों  से  तयार  कराया  जा  रहा  है  जिससे  विशिष्ट  तकनीकी

 जानकारी  प्राप्त  व्यक्तियों  से  तथा  अपने  अयुध  कारखानों  में  विशेष  वस्तुएं  उत्पादित  कराई  जा

 सके  att  कुल  माल  अ्रघिक  मात्रा  में  तयार  हो  सके  |  इसके  अतिरिक्त  कम  आवश्यक  वस्तु झ्र ों  के

 निर्माण  के  लिये  उन्हीं  कारखानों  या  व्यक्तियों  को
 सावघानी  पूवे  चुना  गया  है  जो  विश्वस्त  हैं  ।

 जिन  कारखानों  के  ऊपर  थोड़ा  सा  भी  संदेह  है  उनको  यह  काय  नहीं  सौंपा  जाता  |
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 जहां  तक  विदेशी  सहयोग  का  seq  है  विषव  में  विज्ञान  ste  श्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  इतनी

 प्रगति  हुई  है  कि  कोई  भी  देश  बिना  विदेशी  सहयोग  के  काम  नहीं  चला  सकता  ।  श्री  इन्द्रजीत

 गुहा  ने  कुल  अ्रनुसंधान  कौर  विकास  विंग  का  उल्लेख  किया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है

 कि  हम  इसके  सुधार  के  लिये  अ्रधिक  से  अधिक  धन  राशि  खच  करना  चाहते  हैं  ।  इसीलिये  पिछल

 पांच  वर्षों  में  हम  पर  115  करोड़  रुपया  as  किया  गया  alt  इस  ag  17.0  करोड़  रुपया  |  तथा

 भ्र गले  पाँच  वर्षों  में  हम  इस  पर  46  करोड़  रुपया  खर्चा  करना  चाहते  हैं  ।

 हम  अपने  ग्र सं घान  कौर  विकास  कायें  को  बहुत  महत्वपूर्ण  मानते  हैं  ।  किन्तु  इनਂ  प्रयत्नों  के

 पश्चात्  भी  हमें  रक्षा  उपकरणों  के  लिये  विदेशी  सहयोग  करना  पड़ा  है  ।  तकनी की  क्षेत्र  में  पी  छे

 रहने  से  बचने  के  लिए  भारत  को  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  लेनी  ही  होगी  क्योंकि  विकसित

 देशों
 को  भी  हम  क्षेत्र  में  परस्पर  भ्राता  प्रदान  करना  पड़ता  है  |

 कुछ  ऐसी  वस्तुएं  हैं  जिनका  आयात  करना  ही  पड़ता  था  क्योंकि  भिन्न  कारणों  से  उनका

 उत्पादन  भारत  में  नहीं  हों  सकता  ।  रक्षा  पूर्ति  विभाग  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  कि  ऐस

 वस्तुयें  का  भारत  में  ही  उत्पादन  किया  जाय  इस  कार्य  में  काफी  सफलता  मिली  है  ।  विभिन्न

 रक्षा  उपकरणों  में  काम  तराने  बाली  17,000  वस्तु ग्र ों  जिन  का  विदेशों  से  arara  किया  जाता

 भारत  में  ही  स्वदेशी  साधनों  से  निमित  किया  जा  रहा  है  इनके  लिये  aa  हमें  frat

 मुद्रा  खर्च  करने  की  श्रावइ्यकता  नहीं है
 |

 प्राकार  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  पूर्ति  विभाग  ने  इस  ag  ग्रा यात  स्थापना  वस्तु ग्न ों

 को  सप्लाई  के  लिए  स्वदेशी  सप्लाई  किताबों  को  72  क  रोड़  रुपयों  के  मूल्य  की  वस्तु ग्र ों  का  wee

 दिया  है  ।  यह  स्थिति  उत्साह  aga है
 ।  वर्ष  1965  के  भारत-पाकिस्तान  विवाद  के  पहचान  हमें

 अनुभव  gal  कि  विभिन्न  पश्चिमी  देशों  ने  fae  राजनीतिक  कारणों  से  भारत  को  सुरक्षा

 करणा  देना  बन्द  कर  जिसके  कारण  हमें  विषम  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ा  ।

 उसके  पश्चात  हमने  प्रायात  स्थापना  वस्तुद्नों  के  उत्पादन  की  दिशा  में  सक्रिय  कदम  उठाये  जिसका

 परिणाम  ag  हुआ  कि  1965  से  1971-72  तक  72  करोड़  रुपयों  के  मुल्य  की  स्थानापन्न  वस्तु ग्र ों

 का  क्रयादेश  दिया  सका  जो  सराहनीय  है  ।

 हमारे  रक्षा  उपक्रमों  में  कुल  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  की  पूरी  सम्भावना  है  ।  गत  वर्ष

 ग्रसती  1970-71  में  उनका  कुल  उत्पादन  154  करोड़  रुपयों  के  मुल्य  का  था  तथा  इस  वर्ष  यह

 संभावनाएं  है  कि  उनका  कुल  उत्पादन  190  करोड़  रुपयों  के  मुल्य  का  हो  जायेगा  ।

 हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लि०  भारत  इलेक्ट्रिकल  लि०  जैसे  विभिन्‍न  कारखानों  में

 केवल  उत्पादन  ही  ग्रसित  नहीं  हो  रहा  है  वरन  वे  लाभ  भी  जीत  क्र  रहे  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त

 हमने  इनके  उत्पादों  का  निर्यात  करना  भी  आरम्भ  कर  दिया  है  तथा  इस  कार्य  में  यदि  सावधानी

 बरती  जाती  है  कि  देश  की  आवश्यकता  ्र  तैयारी  में  किसी  प्रकार  का  व्यवधान  न  पड़े  तथा

 इन  उपक्रमों  में  लगे  प्रत्येक  पैसे  का  पुरा  पूरा  लाभ  उठाया  जा  सके  |

 114



 सामान्य  बजट-प्रनुदानों  की  मांगे 18  1893

 रक्षा-मंत्रालय  जारी

 अ

 श्री  इन्द्रजीत  ने  ईशापुर  कारखाने  में  इंजीनियरिंग  ale  डिजाइन  काय  का  उल्लेख  किया

 है  ।  इस  कारखानों  के  साथ  एक  छोटा  संगठन  सम्बद्ध  है  वहां  बनने  वाले  हथियारों  के  नमूनों

 में  वही  सुधार  करता  है  ।  देश  के  विभिन्‍न  मागों  में  स्थित  ऐसे  कारखानों  के  साथ  भी  इन  छोटे

 संगठनों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  श्रनुसंघान

 शालाएं  स्थित  हैं  जो  देश  के  सभी  ऐसे  कारखानों  की  आवश्यकता  को  पुरा  करती  है  |

 कारखाने  के  बारे  में  सदन  में  कई  बार  seq  उठाए  गये  हैं  ।  वास्तव  में  1955

 के  विवाद  के  समय  श्रम  रिकी  ने  अपना  सहयोग  अचानक  वापस  ले  लिया  जिसके  कारण  इस

 कारखाने  की  प्रगति  धीमी  पड़  गयी  ।  वेसे  aa  इसमें  उत्पादन  after  ही  area  हो  जायेगा  |

 जहाँ  तक  विजयंत  टेंक  में  स्वदेशी  तत्व  की  मात्रा  का  प्रश्न  है  राज  इसमें  60%  मुल्य  के  उपकरण

 स्वदेशी हैं  ।  यह  कहना  भी  ठीक  नहीं  है  कि  arts  प्लेट  तथा  गन  रायात  की

 जाती  हैं  ।  इसके  ये  उप कररा  अधिकतर  स्वदेशी  हैं  हम  प्रयास  कर  रहे  है ंकि  इसके  स्वदेशी

 उपकरणों  की  संख्या  में  अ्रघिक  से  श्रमिक  वृद्धि  की  जा  सके  |

 हमारे  विधिक  प्रतिवेदन  की  भाषा  के  कारण  21  के  सम्बन्ध  में  कुछ  गलत  फहमी

 दी  गई  है  ।  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  हममें  स्वदेशी  कच्चा  माल  उपभोग  में  लाया  जाता  है  ॥

 वास्तव  में  यह  सभी  को  विदित  है  कि  इसमें  इ  जन  में  विशिष्ठ  प्रकार  इस्पात  श्र  मिश्र  धातु

 का  उपयोग  होता  हैं  जो  हमा  *  ्य २ |  उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  भी  विदित  है  कि  इस  श्रावस्यकता  को

 पूरा  करने  के  लिए  काਂ  न  एक  परियोजना  की  स्थापना  की  रही  है  जहां  पर  इस्पात  कौर

 मिश्र  arg  का  उत्पादन  क्रिया  जायेगा  ।  इस  परियोजना  के  कार्य  प्रारम्भ  होने  पर  हमें  विदेशों

 पर  कम  आश्रित  रहना  पड़ेगा  ।

 कल  ag  भी  टिप्पणी  की  गई  थी  कि  24  का  कायें  उतना  भ्र च्चा  न  रहने  के

 कारण  ही  जितने  की  ara  की  जाती  थी  सरकार  आधुनिक  बमवर्षक  विमान  बनाना  चाहती  है  |

 वास्तव  में  यह  धारणा  गलत  है  ।  24  वायु  सेना  को  स्क  बैड  सेवा  में  सम्मिलित

 किया  गया  है  तथा  उसका  कार्य  बहुत  अच्छा  है  ।  हम  उससे  wt  एक  वायु  से  तेज  चलने  वाला

 विमान  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  जिसके  निर्माण  से  सैनिक  श्रावश्यकताश्रों  के  क्षेत्र  में  हम  पूर्ण

 aren  frat  होना  चाहते  हैं  क्योंकि  इतने  महत्वपूर्ण  उप कररा  के  लिये  हम  किसी  देश  पर  श्रावित

 नहीं  रहना  चाहते  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  इससे  जटिल  कौर  महत्वपूर्ण  उपकरण  के

 निर्माण  के  लिये  विकसित  देश  भी  म्रत्ठ-दस  वब  तक  अध्ययन  करते  रहते  हैं  ।  हमने  इस  दिशा  में

 oat  सोचना  प्रारम्भ  किया  है  ।  रात  हमें  भी  इतना  समय  तो  लगेगा  ही  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में

 हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  ग्राही  उपक्रमों  तथा  वायु  सेना  के  विशेषज्ञों  से  विचार  विमर्श  किया  गया

 है  ।  देश  में  वैज्ञानिकी  के  विकास  के  लिए  एक  बोड़ें  है  तथा  ये  मामले  उसके  समक्ष  रखे  जाते
 हैं  ,

 मैं  यह  भी  विश्वास  दिलाना  चाहता  हू  कि  महत्व पू रां  रक्षा  उपकरणों  को  अ्रापने  संसाधनों

 के  श्रन्तगंत  प्रतीक  तेजी  से  बनाने  का  प्रयास  किया  जायेगा  |

 tet  :  मैंने  oz  नटी on  ECE श्री  इन्द्रजीत  गु  कहा  था  कि  एच ०  एफ ०
 24  सफल  रहा  मैंने  यह
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 fan  faxt कहा  था  कि  इस  विमान  का  ध्वनि  से  तेज  चलने  वाले  निसा ग  के  स्प  में  ह  वकास  नहीं  किया  जा

 सका  जिसका  प्रयास  कई  वर्षों  से  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  विद्याचरण  बकल  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  में  भी  सराहनीय  काय  गया

 इस  उपक्रम  में  राडार  तथा  वायर  लेंस  के  ग्राघनिकतम  उपकरण  तैयार  किये  जाते  हैं  तथा

 इस  समय  जिस  उपकरण  का  वहां  उत्पादन  फिया  रहा है  वह  प्रसन्न  महत्वपूर्ण  है  ।  यह

 उपक्रम  पिलानी  तथा  अन्य  ग्रनुसंघान  प्रयोगशाला ग्र ों  से  सम्बन्ध  बनाये  रखता  है  तथा  वहां  से  भी

 उपयोगी  जानकारी  प्राप्त  होती
 है  उनका  उपयोग  किया  जाता  है  ।

 भ्रूण  किसानों  के  को  छोड़  कर  किसी  भी  आयुध  कारखाने  की

 क्षमता  बेकार  नहीं  पड़ी  है  ।  वास्तव  में  यह  आवश्यक  सभा  जा  रहा  है  कि  कुछ  कारखानों  की

 क्षमता  में  वृद्धि  की  जाते  तथा  सशस्त्र  सेना  की  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  कुछ  कारखानों

 में  निपटें  बढ़ाई  जाए  ।  बैसे  किसी  भी  कारखाने  से  श्रमिकों  की  छटनी  नहीं  की  गई  ।

 नियन्त्रण  ौर  महा  लेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियों  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  जसा

 कि  सदन  को  विदित  है  इन  टिड्डियों  की  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  जांच  की  जायेगी  तथा  समिति

 के  प्रतिवेदन  को  सदन  में  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।!  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  उचित  नहीं

 हैदराबाद  स्थित  भारत  डायनामिक्स  को  राकेट  शौर  प्रक्षेपास्त्र  बनाने  का  सौंपा

 xpos गया  है  तथा  उसमें  पहले  टक  भेदी  राकेट  बनाना  प्रारम्भ  किया  गया
 हैं  ।  इस  का  मार  लगभग  3

 ra aart किलोमीटर  है  ।  हैदराबाद  के  वैज्ञानिक  संस्थान  की  सहायता  से  तथ vl  ची  दि  के  अनुसंधान  से  हम

 इसकी  गतिविधियों  में  विस्तार  करना  चाहते  हैं  !

 श्री  एस०  THe  बनर्जी  :  रक्षा  उत्पादन  बोड़  ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  इस  बोड़े  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधित्व  की  बात  संगत  नहीं  है  ।  प्रतिरक्षा

 उपक्रमों  के  विभिन्‍न  प्रबन्धक  बोर्डो  में  यह  संगत  हो  सकता  है  तथा  हम इ  स  बात  पर  बिचार  कर

 रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  रक्षा  उपायों  में  उग्रायुध  कारखाने  भी  सम्मिलित  हैं  ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल :  इस  समय  इसमें  केवल  सार्वजनिक  उपक्रम  ही  सम्मिलित  हैं
 ।  मैं

 सदस्य  को  श्राइवासन  दिलाना  चाहता  g  कि  हमें  अपने  उत्तरदायित्वों  का
 परा

 पता

 सुरक्षा  के  thera  से  हम  अपनी  सफलताश्रों  के  बारे  में  ब्रहुत  सी  अन्य  बातें  बताने  में

 any  हैं  क्योंकि  वे  देवा  के  हित  में  नहीं  होंगी  ।

 01९  an Shri  5,  Bisht  (Almora) :  116  hon.  Mi-ister  undoubt  चय  Alay  ails  experienced  and

 far.  sighted  person  and  f  hope  the  country  will  proser  un  der hi Wve  his  able  leadership.  It  is  my

 cuty  to  draw  his  attention  towards  the  hilly  area  to  which  I  belong
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 The  present  position  of  Pakistan’s  economy  and  budget  shows  that  Pakistan  on
 this  bruite  of  ruination  is  end.

 At  this  juncture  therefore,  Government  should  not  draw  too  heavily  on  the
 Tashkand  Pact.  Government  should  declare  national  emergency  and  we  should  prepare
 ourselves  on  war-foo  ling,

 Tadmit  that  the  Defence  Budget  has  been  raised  frgm  Rs,  200  croses  in  1962  to
 Rs.  1,151  crores  in  1970  and  to  Rs.  1.243  crores  in  1971.  But  I  feel  that  this  amount  too  is

 inadequate  in  view  of  the  inpending  dangers  before  the  country.  It  must  also  be  under-
 stood  that  no  country  will  help  us  without  looking  to  her  own  interest.  We  should  also
 follow  the  present  politics  of,  ‘All  for  self  and  God  for  all.  Therefore  I  am  opposed  to  the
 idea  of  giving  recognition  to  Bangla  Desh  and  thus  inviting  destruction  to  our  country.  We

 have  already  taken a  heavy  burdon  of  80  lakhs  of  refugees  from  Bangla  Desh  on  our

 country  inspite  of  the  fact  thit  this  burdon  should  have  been  borne  by  the  international

 community.  However,  we  should  not  go  any  further  in  connection  with  the  recognition  of
 Bangla  Desh.  If  Government  decides  to  embark  upon  such  ruinous  activities  under  pressure
 from  the  Jan  Sanghy  the  pledge  of  removing  poverty  taken  by  the  Government  would
 never  be  fulfilled  and  the  country  would  be  doomed  because  that  war  would  not  be  confined
 to  India  and  Pakistan  only.

 I  come  from  a  border  area  having  largest  participation  in  the  active  service.  I
 would  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  towards  deplorable  condition  of  the
 ex-servicemen  who  are  unable  to  provide  their  children  with  proper  focd,  clothing  and
 education,  I  request  the  hon,  Minister  that  they  should  be  rehabilitated  in  Tarai  Bhabar

 agricultural  land  and  gives  in  industries  in  co-operative  sector.  They  should

 also  be  given  loans  on  easy  instalment,  It  has  been  substantiated  by  the  official  figures  that

 Uttar  Pradesh  is  the  largest  participant  in  military  service  with  the  17-7  percent  officers

 and  15:3  percent  Jawans,  ,  In  view  of  all  these  facts  Government  should  not  ignore  this  reg-
 ion:  1  suggert  that  a  Liaison  officer  should  be  appointed  to  look  after  the  interest  of  the
 E-xservicemen  and  the  families  of  those  army  persor.wel  killed  in  war,

 Recommendations  of  the  Pay  Commission  should  te  implemented  and  the

 retirement  age  of  military  personnel  should  also  be  raised.

 The  programme  of  constructions  of  Roads  Undertaken  by  D,  G.  B.  R.  is  very  sl-

 ow.  Particularly  in  hill  areas.  Recruitment  facilities  are  not  given  to  the  local  people.  Priority
 should  be  given  to  the  children  of  military  personnel  in  the  admission  in  the  schools.

 Apart  from  all  these  facilities  our  soldiers  should  be  equiped  with  the  modern  and  sophis-
 to  cated  weapons.  Attempts  should  be  made  to  produce  all  such  weapons  in  our  country,  The

 strength  of  Territorial  Army  should  be  51.0  thousand.

 The  personnel  of  Border  security  force  are  getting  more  salary  in  comparison
 to  military  men.  This  disparity  should  be  removed.  I  also  demand  that  the  officers  should

 not  be  allowed  to  engage  class  IV  employees  in  their  domestic  service.

 Shri  Mohammad  Ismail  (Barack  pure)  :  The  hon.  Minister.  in  this  speech,  has

 tried  to  pacify  the  House  with  the  assurance  that  every  thing  is  right  and  that  there  is

 nothing  to  worry  about.  But  he  has  not  mentioned  the  extent  to  which  we  are  dependent  on

 foreign  countries  in  the  supply  of  war  materials.
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 He  has  said  that  the  production  is  increasing  but  he  has  not  mentioned  the

 deplorable  economic  conditions  of  the  contract  labour,  The  old  procedure  for  recruiting

 the  apprentices  in  Ichhapur  Factory  and  Gun  Shell  Factory,  Cossipar  where  deaths  take

 place  so  often,  has  been  discontinued  for  last  two  year  resulting  in  all  sorts  of  corruption

 in  this  matter.  Thousands  of  youngmea,  who  served  in  this  Ichhapur  Factory,  have  been

 retrenched  from  it  and  nothing  is  being  done  for  their  re-employment.  In  these  circums-

 tances,  the  hon.  Minister  can  not  claim  that  things  are  alrights.

 I  would  like  to  know  whether  the  British  way  of  educating  the  Army  has  been
 changed  now  and  military  persoinel  are  asked  to  treat  che  agitating  Indians  as  the  enemies  of

 the  country.  Was  it  necessary  to  deploy  militaryin  West  Bengal  before  the  elections  ?

 How  can  we  expect  the  sympathy  of  the  people  with  our  military  when  military  personnel
 and C.  R.  P.  are  intrusted  with  oppression  of  their  fellow  contrymen  ?  If  the  services  of  the

 Army  arejutilised  in  constructive  work,  like  help  of  refugees.  flood  control  e.t.  0,  people
 would  certainly  have  affectious  for  them.  But  it  is  quite  strange  that  Government  are

 utilising  their  services  in  destructive  activities  which  cause  hatred  of  the  people  towards  our

 Army.  If  you  deploy  tne  army  there  it  will  creace  a  feeling  of  pride  among  tee  public  and
 will  feel  that  army  is  for  their  defence  and  security.  But  that  is  not  being  done.  11.0  is  being
 used  agtiast  our  youths,  farm2rs  क़रार  students.  Army  should  not  be  usedin  this  way.

 श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड डो
 :  रक्षा  मन्त्रालय  के  प्रतिवेदन  से  ag  स्पष्ट  है  कि  रक्षा

 मन्त्रालय  के  प्रभारी  ale  सेनायें  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  हो  रहे  खतरे  के  कारण  रक्षा  के

 सम्बन्ध  में  बदली  हुई  स्थिति  से  पुश्त  अवगत  हैं  ।  चीन  द्वारा  बनाये  गए  अणुबम  का  इस म
 विशेष

 भाग  है  ।  हमारा  यह  सोचना  कि  चीन  अ्रणुबम  का  उपयोग  हमारे  विरुद्ध  नहीं  करेगा  क्योंकि  उस

 ददा  में  प्रामाणिक  शक्ति  से  सम्पन्न  देश  कोई  कार्रवाई  करेंगे  ।  ऐसी  rar  रखना  बेकार  भ्र ौर

 हम  इस  समय  बंगला  देश  के  सम्बन्ध  में  इन  देशों के  रवैये  को  देख  ही  रहे  हैं  ।  वे  हर  मामले  में

 अपना  हित  देखते  हैं  मानवीय  हित  नहीं  ।  मत  हमें  चीन  की  कौर  से  ऐसी  किसी  कारवाई  के  लिए

 हमेशा  तयार  रहना  ae  अणुबम  के  निर्माता  के  सम्बन्ध  में  एक  निश्चित  नीति  का

 निर्धारण  करना  चाहिए  ।  हमें  पुरा  विश्वास  है  कि  रक्षा  मन्त्री  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  को  देखते

 हुए  बुद्धिमत्ता  का  पूर्ण  परिचय  देंगे  ।

 सेना  में  भरती  के  सम्बन्ध  में अ्रान्घ्  प्रदेश  पिछड़ा  है  ।  उस  क्षेत्र  में  सेना  के  स्थानों

 के  सम्बन्ध  में  विज्ञापन  नहीं  दिए  जाते  ।  परिणाम  स्वरूप  बहुत  से  सेना  में  जाने  के  इच्छुक  शिक्षित

 युवक  उसमें  जाने  से  वंचित  रह  जाते हैं  ।  ara  है  इस  ale  ध्यान  दिया  जाएगा  |

 देश  में  त्रि ्य मान  रक्षा  की  स्थिति  को  देखते  हुए  सामरिक  हष्टिकोए|  से  क्या  यह  अ्रन्छ्ा

 नहीं  है  कि  एक  सहायक  राजधानी  दक्षिण  में  रखी  जाए  ate  संसद  का  एक  सत्र  दक्षिणा  के  किसी

 एक  राज्य  में  हो  ।

 डा०  मालिकों  :  देश  की  सुरक्षा  से  रांबन्धित  चालान  स्थिति  को  देखते  हुए

 मैं  रक्षा  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन
 करता हू

 ।

 रक्षा  सामग्री  के  निर्माण  के  लिये  हमने  बहुत  से  कारखाने  स्थापित  किए  हैं  ।  उनमें  विस्व
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 18  अ्रषाढ़  1893  सीमा  sai  विधेयक

 $$

 भर  में  उपलब्ध  अच्छी  से  अच्छी  मशीनें  लगाई  तथा  वहां  काम  करने  वाले  कर्मचारी  तथा

 ग्र धि कारी  gra  att  गतंव्य  परायरा  पर  इन  सब  बातों  के  होते  हुए  भी  उत्पादन

 संतोषजनक  नहीं  है  जबकि  विंमान  उत्पादन  दुगना  site  तिगना  होना  चाहिये  ।  जब  यह  पाकिस्तान

 are  चीन  की  लड़ाई  के  समय  हो  सकता  है  तब  यह  शब  क्यों  नहीं  हो  सकता  इस  दिशा  में

 सरकार  क्या  कर  रही  है  ।  यदि  सरकार  चाहे  तो  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता  है  |

 इन  कारखानों  में  लगी  मशीन  ae  भारत  में  बन  सकती  है  पर  वे  भ्र भी  भी  विदेशों  से

 आयात  की  जाती  पर  यहाँ  अने  पर  उनसे  दो-तीन  गुना  कम  उत्पादन  किया  जाता  है  ।  फिर

 हमारे  यहां  उत्पादित  सामान  कभी-कभी  विदेशों  से  मंगाये  सामान  से  महंगा  पड़ता  है  ।  इसके  लिए

 सरकार  को  चाहिये  कि  ag  तमंचा  रियों  का  सहयोग  ले  अ्रौर  प्रबन्ध  में  उन्हें  प्रतिनिधित्व  दे  ।  इस

 प्रकार  यदि  श्राप  रक्षा  विभाग  में  सुचारू  रूप  से  काम  करके  अन्य  उद्योगों  के  लिए  उदाहरण  स्थापित

 कर  सकते  हैं  ।  रक्षा  मंत्रालय  को  इस  विषय  को  गम्भीरता  से  लेकर  रक्षा  के  लिए  आवश्यक

 सामग्री  का  पर्याप्त  उत्पादन  देश  में  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 रक्षा  मन्त्री  (Tt  जगजीवन  :  रक्षा  की  बात  करते  समय  बंगला  देश  का  उल्लेख

 असंगत  नहीं  जबकि  सारा  विश्व  बंगला  देश  की  समस्या  से  चिन्तित  है  उस  ददा  में  माननीय

 सदस्यों  का  भी  उससे  चिन्तित  होना  स्वाभाविक  है  ।

 एक  देश  की  रक्षा  कई  बातों  पर  fart  करती  है  जैसे  कि  पड़ोसी  देशों  से  हमारे

 विषव  के  अन्य  देशों  से  सम्बन्ध  हमारी  विदेश  झ्रान्तरिक  नीति  शादी  ।  रक्षा  नीति  पर

 विचार  करते  समयबातों  सब  इन  को  ध्यान  में  रखना  होगा *“*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  झपना  भाषण  सोमवार  को  फिर  दें  ।

 गेर-सरकारी  सदस्यों  का  विधान  कार्य

 PRIVATE  MEMBERS  LEGISLATIVE  BUSINESS

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कब  गैर  सरकारी  सदस्यों  का  विधान  कार्य  लिया  जायेगा  |

 —

 सोमा  झ्रापोग  विधेयक

 BOUNDARY  COMMISSIONS'BILL

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  मैं  मस्तान  करता  ह  कि  राज्यों  के  बीच  कौर  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  तथा  राज्यों  के  बीच  सीमा  विवाद  निपटाने  के  लिए  एक  स्थायी  सीमा  aaa  के  गठन  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 119



 Co.stitution  (Amendment)  Bill  Asadha  18,  1983(Sake)

 उपाध्यक्ष  महान  :  प्रश्न  यह  कि  राज्यों  के  बीच  भर  संघ  राज्य क्षेत्रों  तथा  राज्यों  के

 वाद  सीमा बीच  सीमा  वि  निपटाने  के  लिये  एक  स्थायी  aia  अयोग  के  गठन  का  उपबन्ध  करने  बाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  rata  दी  जाये  न

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adoped

 श्री  ay  दण्डवत  :  मैं  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करता  हू  ।

 अल ्

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 19  और  326  का  संशोधन )

 Dr.  Laxminarain  Pandey  (Mandsaur)  :  I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill

 further  to  amend  the  Constifution  of  Indiaਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 भारत  के  संविधान  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की

 अनुमति  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 Dr.  Laxminarain  Pandey  :  I  introduce  to  Bill

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL

 23  23  23  का  ध्रन्त:स्थापन

 प्रो ०  दण्डवते
 प्रस्ताव

 करता  हू  कि  भारत
 के  संविधान  का  ate

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 कि  भारत  के  संविधान  का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 पुरःस्थापित  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 थे  >
 प्रस्ताव  स्वीकृत  न्र

 T  He  i  otion  was  adopted

 थ्रो ०  मधु  दंग्डवते  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हू  ।
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 9  1971  भ्रग्त्यायुघ  कौर  गोलाबारूद  कब्जे  में  रखना  विधेयक

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 368  का

 Shri  Atal  Bihari  Yajpayee  (Gwalior)  1  bag  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill

 further  to  amend  the  Constitution  of  India,”’

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 भारत  के  संविधान  का  श्र  संशोधन  करने  वले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते

 की  अनुमति  दी  जाये  ्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  AVY Mo  tion  was  adopted

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  introduce  the  Biil,

 ण्य

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 अनुच्छेद  370  का  प्रतिस्थापन

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  I  had  to  move  for  leave  to  introduce’a
 Bill  further  to  amend  the  Constitution  of  India,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है

 ‘fay  भारत  के  संविधान  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  द्र
 The  Motion  was  adopted

 Shri  Atal'Bihari  Vajpayee  :  introduce  the  Bill

 le

 ie  गोला  बारुद  कब्जे  में  र  वनों  विधेयक

 POSSESSION  OF  FIRE-ARMS  AND  AMMUNITIONS  BILL

 -~*  Shri  Ram  Ratan  Sharma  (Banda)  I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  td

 provide  for  the  possession  of  fire-arms  and  ammunition  by  certain  category  of  citizens  and
 to  repeal  the  Arms  Act  1959,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  set  यह  है  :
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 नागरिकों  के  कतिपय  ट  ह
 व  4८  ह ैध  द्वारा  श्रम्न्यायुध  कौर  गोलाबारूद  कब्जे  में  रखे  जाने  की

 c
 व्यवस्था  करने  त  शा नय  At  Tatu  |  1959  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अ्रनुमति  दी  जाये  1 *

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 The  motion  was  adoptod

 Shri  Ram  Ratan  Sharma  :  introduce  the  Bill

 सं परि वतन  रोक  जारी

 PREVENSICN  OF  CONVERSION  B'LL—CONTD

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  मैं  इन  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  हूं  कि  हमारा  कोई  न  कोई

 धर्म  होना  ही  चाहिए  ।  किसी  भी  धर्मं  में  रहना  मेरे  लिए  प्रसन्नता  की  बात  होगी  ।

 घर्म  ने  संसार  का  इतना  लाभ  नहीं  जितना  की  नुकसान  विश्व  भर  में  समय-समय

 पर  धर्म  के  नाम  पर  कितनी  लड़ाईयां  कौर  अत्याचार  हुए  इनका  कोई  झ्र ौर  छोर  नहीं  है  ।  हजारों

 लाखों  आदमियों  की  हमें  के  नाम  पर  हत्या  हुई  है  ।  अरत  मनुष्य  को  अपना  धम  चुनने  की

 होनी  चाहिए  वह  उस  पर  लादा  क्यों  जाये  ।

 विधेयक  में  मांग  की  गई  है  कि  वयस्कों  को  धर्म  परिवहन  का  अधिकार  नहीं  होना

 चाहिए  यह  ठीक  है  क्योंकि  कई  प्रकार  लालच  पारदी  देकर  धर्म  परिवर्तन  किये  गये  ।  पर  फिर

 भी  हमें  देखना  है  कि  क्या  कारण  है  कि  हजारों  हरिजनों  ah  पिछड़े  लोगों  ने  ईसाई  धर्म  को

 स्वीकार  किया  ।  इस्लाम  धम  स्वीकार  किया  ।  हिन्दु  धर्म  में  विद्यमान  श्रस्पृद्यता  तथा  हरिजनों

 को  समान  अधिकार  प्राप्त  न  होने  के  कारण  ऐसा  हुजरा  ।  जब  तक  यह  जाति  प्रथा  इस  देश  में  रहेगी

 भ्रस्पृद्यता  समाप्त  नहीं  हो  सकती  ग्रोवर  इनका  मूल  श्राघार  हमारे  पुराण  ails  हैं  ।

 Shri  5.  Banerjee  (Kanpur)  :  है  oppose  this  Bill.  I  have  seen  the  poor  condition
 of  the  people  belonging  to  scheduled  castes  and  Scheduled  Tribes.  They  do  not  have  any  place

 in  the  scciety.  But  the  missionaries  embrace  them,  they  help  them,"  they  serve  them
 in  difficulties  and  that  is  why  these  people  adopt  Christanity,

 ग्रह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  :  विधेयक  को  गलतਂ  सभा  गया  है  उसके  खण्ड

 4  में  यह  बात  है  कि  किसी  भी  वयस्क  व्यक्ति  को  अपना  ad  बदलने  का  अधिकार  नहीं  है  न

 कि  यह  कि  किसी  भी  श्रव्यस्क  का  धम  परिवर्तन  न  किया  जाये  ।  यदि  ag  बात  होती  तो

 मैं  एक  दम  राजी  हो  जाता  ॥

 विधेयक  के  खण्ड  3  में  कहा  गया  है  कि  प्रत्येक  अ्रव्यस्क  का  घर्म  उनके  माता  पिता  के

 अनुसार  होना  चाहिए  ।  पर  उस  बच्चे  के  धर्म  का  क्या  होगा  जिसका  पिता  एक  धम  मानता है

 श्र  माना  दूसरा  जैसे  कि  श्री  दण्ड पा शि  के  बच्चों  धर्म  क्या  होना  चाहिए  क्योंकि  वे  स्वयं

 ips
 हर्द हैं  ale  उनकी  4  पी  ईसाई  ।  ऐसी  सम्भावना  का  विधेयक  में  कोई  उत्तर  नहीं  है  ।
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 खण्ड  6  में  कहा  गया  है  कि  एक  व्यस्क  व्यक्ति  यदि  धर्म  परिवर्तन  करना  चाहता  है  तो

 उसे  पहले  जिलाधीश  से  अनुमति  लेनी  होगी  ।  मैं  नहीं  समझती  कि  एक  समझदार  व्यस्क  के  लिए

 ऐसी  अनुमति  लेना  क्यों  आवश्यक  होना  चाहिए  ।  उसे  सोचने  शर  समझने  की  पूरी  छूट  है

 इस  प्रकार  की  छूट  देने  के  लिए  संविधान  के  प्रनुच्छेद  25  (i)  का  निर्माण  जिस  पर

 बहुत  लम्बे  समय  तक  एक  उप-समिति  ने  विचार  किया  था  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  इस  प्रकार

 कि  कोई  केवल  सामान्य  नैतिकता  तौर  स्वास्थ्य  के  हित  में  ही  लगाई  जा  सकती  है

 भ्रमण था  नहीं  |

 बल  प्रयोग  ग्रीवा  प्रलोभन  देने  quar  wea  किसी  भी  छल कपट  को  निश्चय  ही

 जनिक  व्यवस्था  के  विरुद्ध  माना  जा  सकता  है  ।  विधान  मंड़ल  कानून  बनाने  के  लिये  सक्षम

 है  ।  तदनुसार  मध्य  प्रदेश  अ्रौर  उड़ीसा  सरकारों  ने  क्राइम  बनाया  है  ।  परन्तु  यह  आवश्यक  नहीं

 था  क्योंकि  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  पहले  से  ही  पर्याप्त  उपबन्ध  है  ।  बलपूर्वक  धर्म  परिवर्तन  को

 रोकने  के  लिये  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  352,  506  भ्र ौर  580  ही  पर्याप्त  है  ।

 ऐसा  कहा  गया  है  कि  धम-परिवर्तन  मन  के  अ्राघार  पर  ही  होना  चाहिये  ।  परन्तु  मन

 21  ay  की  arg  से  पब  भी  प्ररित  हो  सकता है  ।  यह  सिद्ध
 करने  की  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  कि

 21  बर्ष  की  arg  से  पूर्व  किसी  व्यक्ति  का  मन  प्रेरित  न  हो  ।

 इस  विधेयक  पर  बोलने  वाले  कई  माननीय  सदस्यों  ने  amar  कि  नाबालिग  बच्चों  का

 aq  परिवर्तन  करने  के  लिये  प्रलोभनਂ  fear  जा  सकता  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  WIAA  दण्ड

 संहिता  में  पहले  से  ही  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  प्रतिबन्ध  हैं  प्रौढ़  यहां  तक  कि  राज्य  विधान  मण्डल

 सार्वजनिक  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  पे  कोई  भी  विधान  पारित  करने  में  सक्षम  हैं  ।  यह राज्य  सूची  का

 विषय  है  ।  इस  विधेयक  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 Shri  Joshi  (Shajapur)  :  The  center  must  not  shirk  its  respon-
 sibility  merely  by  saying  that  it  is  a  State  Subject.  Because  forcible  conversion

 mostly  takes  place  among  tribals  and  Harijans.  According  to  the  Directive  Principles,
 enshrined  in  our  constitution,  they  must  be  free  from  exploitation.  It  is  not  fair  on  the

 part  of  the  Government  to  remain  passive  spectator  to  the  exploitation  द
 of  the  vulherable

 section  of  our  society,

 there Ireferred  to  education  only  hecause  is  no  proper  arrabgement  of

 imparting  primary  education.  The  hon,  Minister  replied  that  asum  of  Rs.  900  crores

 would  be  required  if  primary  education  made  free  and  compulsory.  That  does  not  mean  that
 this  matter  should  be  thrown  in  (06  08005  of  foreign  missionaries.  I  gave  the  example  of

 Nagaland  for  the  reason  that  forcible  coaversion  affects  the  body-politic  of  the  country.

 The  Niyogi  committee  has  stated  in  its  report  that  are  ‘mostly
 brought  about  by  undue  influence,  etc,  or  in  other  words,  not  by  convi-
 ction  but  by  various  inducements  offered  for  proselytization  in  various  forms. **  If  law
 is  amended  then  that  is,  of  course,  understable,  but  as  at  present  forcible  conversion  is

 dangerous  thing,
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 People  from  European  countries  take  minors  from  India..  They  want  babies
 from  India,  Vietnam  and  Africa.  Inthe  scandanavian  countries,  these  children  are  kept  as

 servants,  With  a  view  to  exploiting  the  poverty  of  the  country  these  people  take  the  child-
 ren  there.

 Thus  there  is  the  question  of  forcible  conversion  of  minors.  In  this  context  I

 referred  to  an  instanec  of  a  mother,  The  child  has  so  far  been  not  returned  to  the  mother.

 Is  the  Government  not  aware  of  this  ?  There  is  no  law  to  restrict  this  forcible  conversion.

 Several  cases  of  the  girls  from  Kerala  being  sent  abroad  as  nuns  have  come  to

 our  notice.  They  are  in  a  very  miserable  condtition  in  foreign  countries,

 Therefore,  I  wanted  that  the  conversion  of  minors  be  forbidden  by  law.

 To-day  large-scale  conversions  are  taking  place  among  tribals  and  Harijans

 because  they  are  poor.

 The  Central  Government  should  give  assurance  to  bring  forward  such  a  bill.  It  is

 our  ideology  that  no  forcible  conversion  should  be  allowed.  Therefcre,  I  have  brought  for-
 ward  this  Bill  and  request  the  Government  to  assure  us  to  tring  forward  its  own  bill,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 श्प्कि  वयस्क  व्यक्तियों  के  घर्म  संपरिवतंन  का  निबन्ध  करने  पर  विचार  किया  जाये  प

 शप् रस् वाव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  Negatived

 सजदा  संशोधन  विधेयक

 PARLIAMENT  (PREVENTION  OF  DISQUALFIFICATION)  AMENDMENT  BILL

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  श्री  एन०  श्री  कान्ता  नायर  द्वारा  प्रस्तुत  dae  नि रहूं ता

 संशोधन  विधेयक  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  एस०  सी
 ०  सामन्त  :  मेरे  दान  कर  अधिनियम  संशोधन  विधेयक  का  दूसरा

 स्थान  था  |  उसे  तीसरा  स्थान  कसे  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दूसरे  विधेयक  को  प्  श्रेणी  प्रदान  कर  दी  गय  at

 श्री  एन०  श्री  कानून  नायर  :
 मेरा  विधेयक  संसद  निवारण

 1959  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  के  लिए  है  ।  मेरे  विधेयक  के  उद्देश्य  ae

 निम्न  प्रकार  हैं  |

 ag  भ्र घि नियम  अनुसूची  के  भाग  एक  में  रखा  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  केवल

 उन  सरकारी  उपक्रमों  झर  कम्पनियों  जैसी  कि  वे  उस  समय  चालू  य  सभा

 at  कफना गया  कि  उनके  निदेशक  मंडलों  में  संसद  सदस्य  हो  सकते  हैं  |  उसके  भान  Ise  ना  र  केन्द्रीय  क्षेत्रों  में
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 कई  सरकारी  कम्पनियां  बन  गई  हैं  ।  राज्य  सरकारों  ने  राज्य  स्तर  पर  कम्पनियों  के  निर्देशक

 मंडल  में  उन  संसद  सदस्यों  को  मनोनीत  किया  है  जो  सरकारी  क्षेत्र  की  कारगर ता

 ait  कुशलता  में  विश्वास  रखते  हैं  ।  अधिकांश  मामलों  इन  कम्पनियों  ने  इस  विश्वास को

 भला  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  सरकारी  उपक्रम  केवल  हानि  पर  ही  चल  सकते  हैं  |

 किन्तु  संसद  की  संयुक्त  समिति  ने  लाभ  के  पदों  के  सम्बन्ध  में  विचार  करते  हुये  कुछ

 मामलों  को  पने  ध्यान  में  रखा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  उन  कम्पनियों  के  निदेशक  मंडलों  की

 जिन्हें  विशेष  रूप  से  संसद  1959  की  अनुसूची  के  भाग

 एक  में
 छूट  नहीं  दी  गई  को  का  पदਂ  के  रूप  में  सभा  जाये  |

 चूँकि  पहले  संसद  की  संयुक्त  सकती  में  दिए  गए  अभ्यावेदन  निष्फल  सिद्ध  हुये  यह

 विधेयक  देश  at  जनता  के  उन  प्रतिनिधियों  की  भ्र दुम ति  देने  के  लिए  तैयार  किया  गया  जो

 समाजवादी  समाज  को  उभारने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  करने  में  विश्वास  रखते  हैं  +

 इन्हें  इन  उद्यमों  को  लाभ  पर  चलाने  हेतु  अपने  व्यापक  अनुभव  क  प्रयोग  करने  के  लिये  सरकारी

 क्षेत्र  में  कम्पनियों  के  निर्देशक  मं  इलों  के  सदस्यों  के  रूप  में  काय  करना  है  ।

 यह  बहुत  सरल  विधेयक  है  जिसका  अभिप्राय  1959  के  अधिनियम  10  की  धारा

 3  का  संशोधन  करके  के  पदਂ  की  परिभाषा  के  क्षेत्र  से  सरकारी  क्षेत्र की  कम्पनी

 निदेशक  मण्डल  की  सदस्यता  को  हटाना  है  ।  सरकार  के  नियंत्रण  कौर  स्वामित्व  की  दोहरी

 स्थिति  को  देखते  हुए  इस  विधेयक  के  क्षेत्र  को  जानबूझ  कर  सीमित  fear  गया  है  ताकि

 यह  संसद  यदि  चाहे  अपनी  सामुहिक  बुद्धि  से  इसके  क्षेत्र  को  बढ़ा  सके  ।

 दूसरी  लोक  सभा  का  जिसने  इस  अघिनियम  को  बनाया  ।  इस  विधेयक  क्षेत्र  को

 बढाने  का  था  जो  कि  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  से  स्पष्ट  है  ।

 दूसरी  लोक-सभा  की  संयुक्त  समिति  ने  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  की  थी  जो  इस

 प्रकार है  ?

 (1)  संसद  सदस्यों  को  सरकारी  क्षेत्र  में  सांसरिक  कौर  गैर-सांविधिक  निकायों  में  नियुक्त

 करना

 (2)  केवल  यह  सीमा  लगाई  गई  है  कि  नायडू  भत्ताਂ  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य

 राशि  नहीं  दी  जानी  जिसकी  परिभाषा  संसद  1959

 की  घारा  2  में  दी
 गई  है

 ।  परन्तु  चौथी  लोक-सभा  की  संयुक्त-समिति  ने  इस  हष्टिकोण  के

 सीधा  विपरीत  निर्णय  किया  ।

 उद्योग  निगमਂ  के  बारे  में  की  संयुक्त  समिति  ढारा  गई  यह  सिफारिश  संसद

 निवारण )
 1959  में  निहित  सिद्धान्तों के  सिंधी  प्रतिकूल  है  ।  यह

 शप्  fosfaorer  1999
 ॥ ६  2  ४

 रिश  संसद  ALIAS,  को  संसद  लागु  करना  )  अधिनियम

 में  बदल  देती  है  ।
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 चोथी  लोक-सभा  की  संयुक्त  समिति  ने  यह  frag  fear  fe  निरंतर  के  लिये  मूल

 मानदंड  '  कार्यकारी  ate  वित्तीय  शक्तियों  का  प्रयोग  तथा  प्रभाव  जमाना  abe  संरक्षण  दैनिक

 ढोना चाहिये  इसी  बात  को  लेकर  चौथी  लोक  सभा  की  संयुक्त  समिति  ने  कुछ  उपायों  के

 निदेशक  की  निरहूंता  की  सिफारिश  की  ॥

 मूल  अधिनियम  में  बम्बई  पत्तन  भ्र ौर  छोटे  पत्तनों  रियों  को  निश्चित  तौर

 विशेष  रूप  से  छंट  दी  गई  है  ।  किसी  भी  विधेयक  को  पारित  करते  समय  केवल  उन्हीं  सिद्धान्त

 को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  ।

 परन्तु  दुर्भाग्यवश  इस  समिति  ने  मूल  अधिनियम  के  विपरीत  जाने  को  निर्णय  किया  ।

 पारादीय  तौर  मर्मागोश्रा  पत्तनों  के  मामले  में  als  की  सदस्यता  तक  को  निहित  घोषित  कर

 दिया  गया  |

 qa  अधिनियम  के  अनुसार  संसद  सदस्य  होर्डिंग  ढाबों  के  सदस्य  बन  सकते

 थे  परन्तु  इस  संयुक्त  समिति  ने  बोर्डों  #  इनकी  सदस्यता  को  wag  घोषित  कर  दिया  ।

 ज्ञापन  संख्या  22  3  के  arc  केरल  राज्य  नारियल  जटा  निगम  लिमिटेड  का  प्रश्न

 संयुक्त  समिति  की  28  वीं  dom  में  गया  था  ।  इसमें  श्रीमती  सुशीला  श्री  एन ०

 पेकांतन नायर पर  दौर  केरल  के  अन्य  संसद  सदस्यों  का  साक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  था  दौर  केरल  सरकार

 से  जानकारी  प्राप्त  करने  के  अन्तिम  निराले  को  रोक  दिया  गया  था  ।  36  वीं  बैठक  में  इस  प्रीत

 पर  फिर  विस्तृत  रूप  से  विचार  किया  गया  समिति  को  यह  पता  चला  कि  निर्देशकों  के  बैठक

 में  भाग  लेने  के  लिए  25  रुपए  प्रतिदिन  की  दर  से  फीस  मिलती  है  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  उन्हें  किसी

 प्रकार  का  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  ।  तथापि  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  कि  निदेशक  मण्डल

 के  पास  बहुत  म्यूजिक  राजकीय  कौर  वित्तीय  शक्तियां  भी  होती  अत  उन्हें  निरंतर  ही  नियुक्ति

 नहीं  हो  जानी  afer  ।

 अराज  के  क्रान्तिकारी  युग  में  एक  बहुत  बड़ा  परिवहन  war  भारत  के  लोगों  ने

 श्रीमति  इन्दिरा गां प्री  के  समाजवाद  के  सिद्धान्त  का  स्वीकार  कर  उन्हें  भारी  बहुमत  प्रदान  किया

 है  ।  श्री  लोग  चाहते  हैं  कि  वह  अपने  समाजवादी  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए  यदि  चा हे  तो

 संविधान  में  भी  परिवर्तन  कर  ले  ।  पांचवीं  लोक-सभा  की  रूपरेखा  तो  चौथी  लोकसभा  से

 तथा  भिन्न  है  ।

 मेरे  विचार  से  उत्पादन  भीगे  वितरण  के  मुख्य  साधनों  का्जुसमाजीकररण  समाजवाद  की

 झोर  पहला  कदम  है  ।  इसीलिए  मेरा  यह  aqua  है  कि  केवल  सरकारी  क्षेत्र  की  क्षमता  में  fas-

 वास  करने  वाले  संसद  सदस्यों  को  सरकारी  उपक्रमों  से  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  हम
 वास्तव  में  तक  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  करना  चाहते  है  ।  तो  उसके  लिए  ऐसा  करना  ग्र निवार्य

 “

 ऐसा  करने  से  ही  हमारे  के  नारे  की
 सायंकाल

 सिद्ध  हो  सकती
 है

 ।

 बाप  यहां  प्रदान  उठा  सकते  हैं  कि  निदेशक  बोर्ड  में  संसद  सदस्यों  के  होने  से  क्या  लाभ  हो
 सकता  है  ?  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  कि  सदस्यों  को  श्रेय  अथवा  सचिव के  रूप  में

 भेजने  की  उतनी  आवश्यकता  नहीं  जितनी  कि  सदस्यों  के  रूप  सदस्य  के  रूप  में  वे  अपने  ग्रनुभव
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 एएए वा

 महत्ता  और  प्रतिष्ठा  से  संगठन  की  विभिन्न  गतिविधियों  को  समन्वित  कर  सकते  उन्हें  उचित

 ढ़ग  से  चलवाने  में  सहायता  कर  सकते  है  ।  यदि  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  में  विश्वास

 रखने  वाले  लोग  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सभी  mare  को  कार्यवाही  at  कि  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रम  उचित  ढ  ग  से  कार्य  करें  तब  ही  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  का  निर्माण  किया  जा

 सकता  तभी  उन्हें  उस  दयनीय  स्थिति  से  बाहर  निकाला  सकता  है  जिसमें  कि  वह  ग्राम

 wa  हुये  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  संरक्षण  alt  प्रभाव  के  प्रश्त  को  उठाया  जा  सकता  है  ।
 परन्तु

 वह  एक  पुराना  विचार  है  चुनावों  से  यह  बात  पूर्णतया  स्पष्ट  हो  गई  है  कि  लोग  केवल  कायें

 को  महत्व  देते  हैं  किसी  की  द कायंगत  शक्ति  को  नहीं  ।

 इसीलिए  मैं  मस्त  में  इस  सरकार  कौर  सभा  से  यह  भ्रनुरोध  करना  चाहता  हू  कि  उसे

 भविष्य  में  अपनायी  जाने  वाली  समा  जवादी  प्रवृतियों  के  नाम  पर  कौर  सरकारी  क्षेत्रों  के  उपक्रमों

 पा दक्षता पुर्णा  संचालन  करने  के  लिए  इस  विधेयक  को  स्वीकार  इसे  कानूनी  रूप  दे  देना

 चाहिए  ॥

 श्री  दीदार  देव  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  करता  ।  प्रस्तुत  विधेयक

 का  उद
 सरकारी  क्षेत्र  के  निदेशक  मण्डलों  के  सदस्य  बनाने  के  लिए  संसद  सदस्यों  की  निरहेंता

 को  दूर  करने  का  है  |  विधेयक  प्रस्तुत  करने  वाले  माननीय  सदस्य  का  कहना  है  कि  कुछ  राज्य

 ने  पहले  ही  निदेशक  मंडलों  में  संसद  सदस्यों  को  मनोनीत  कर  रखा  है  ।  सब  उनका  मनोरथ  सभा

 में  विधान  अधिनियमित  इसे  नियमित  करने  का  है  ।  विंमान  व्यवस्था  के  भ्रनुसार  कोई  संसद

 सदस्य  तभी  निदेशक  मंडल  का  सदस्य  बन  सकता  है  जबकि  वह  किसी  भी  प्रकार  का  वेतन  या

 भत्ता  न  लेता  gale  केवल  मात्र  श्रेबोतनिक  सदस्य  के  रूप  में  कायें  करता  हो  ।

 इसके  साथ  एक  तके  यह  भी  दिया  गया  है  कि  यदि  संसद  सदस्य  को  निदेशक  मंडल

 में  सम्मिलित  किया  जाता  है  तो  वह  सरकारी  क्षेत्र  में  समाजवादी
 श्रेय  व्यवस्था

 की  स्थापना  करने

 के  लिए  अधिक  सहायक  हो  सकता  है  ।

 मु  इस  सम्बन्ध  में  केवल  यही  कहना  है  कि  संसद  सदस्यों  को  एक  शरीर  लोकसभा

 सचिवालय  की  att  स  संसद  सदस्य  के  नाते  भत्ता  मिलता  फिर  भला  यह  दूसरी  are  से  भत्ता

 कैसे  प्राप्त  कर  सकते  है  ।  दूसरी  बात  यह  कि  प्रत्येक  संसद  सदस्य  की  निष्ठा  देश  में  समाजवादी

 अर्थव्यवस्था  की  स्थापना  में  कसे  हो  सकती  है  ?  मैं  इस  विधेयक  को  इस  सभा  में  स्वीकार  करने

 को  तैयार  नहीं  ।  यदि  विधेयक  प्रस्तुत  करने  वाले  यह  संशोधन  स्वीकार  करें  कि  जो

 संसद  सदस्य  इन  निदेशक  मंडलों  में  कायें  उन्हें  किसी  प्रकार  का  परिपूरक  भत्ता

 दिया
 जायेगा  |

 Shri  M.  Medhukar  (Kesaria)  :  Mr.  Chairman,  sir,  ]  agree  with  Shri  Srikantan

 Nair  that  public  should  have  greater  contro!  over  the  public  ur  dertakings  through  their

 elected  representatives.  1  further  accept  that  bareancracy  must  be  erced  and  efficiercy  of

 VPpyov ह  onnose  the  Bill.
 publicfundertakings  ircreased,  But  inspite  of  all  this

 Ithirk  Shri  Nairis  not  fully  aware  0  the  meaning  of  socialistic  economy.
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 do  not  agree  with  his  argument  that  if  a  Member  of  Parliament  is  associated  with  Board

 of  Directors  of  a  Public  undertaking,  he  would  be  able  to  usher  in  an  era  of  Socialism

 in  the  country.  Gn  the  other  hand  it  is  the  experience  of  many  socialist  countries  that  the

 (60111100128.15  are  taking  place  of  politicians.  A  Member  of  Parliament  is  not  supposed

 to  have  all  necessary  knowledge  required  to  run
 a
 Public  Undertaking.  I  fully  agree

 with  my  friend  Shri  Dasaratha  Deb,  that  th2re  can  not  be  any  objection  if  Members  work ms
 inan  honorary  c.pacity.

 Already,  a  good  number  of  facilities  have  been  throwa  at  the  disposal  of  Members

 of  Parliament.  They  should  not  be  allowed  to  have  more  and  more  facilities  in  the  name

 of  efficie:  cy  and  socialism.

 Socialism  means  the  rights  of  workers  and  their  control  over  all  undertakings.

 If  the  intention  of  the  Mover  of  the  Bill  is  to  increase  the  efficiency,  loosen  the  hold  of

 bureaucracy,  am  sure,  the  persent  Bill  in  the  present  form  can  not  achieve  these  ends.

 There  cannot  be  continuity  of  office  if  a  Member  is  appointed.  Member  of  the  Board  of

 Directors  ,  because  the  tenure  of  a Member  of  Parliament  is  only  five  years.  If  a  Member

 is  convinced  that  he  could  do  more  service  by  joining  the  Board  of  Directors  of  a  Public

 Undertaking;  he  should  first  resign  from  the  Membership  of  Lok  Sabba  and  then  after

 his  full  time  services  for  the  cayse  of  the  country.  Because  of  short  comings.  1  cannot

 support  the  Bill.

 Dr.  Kailas  (Bombay  South)  :  Mr,  Chairman.  sir.  1am  thankful  to  Mr.  Nair  for

 bringing  forward  a  Bill  for  the  efficient  working  of  Public  Undertakings.  But  I  do  not  agree

 with  him  when  he  says  that  only  a  Member  of  Parliament  can  inject  more  efficiency
 and  mininvise  the  losses  in  a  public  undertaking.  In  fact  the  Status  of  a  Member  of  Parlia-

 meot  is  much  higher  than  that  of  a  Member  of  the  Board  of  Directors  of  a  Public  Under-

 taking.  Because  a  Member  of  Parliament,  while  being  Member  of  Public  Undertaking

 Committee  can  give  directors  to  an  undertaking.  The  recommendations  of  Members  of

 Parliament  are  for  more  effective  and  carry  more  weight  than  those  of  Board  of  Directors,

 We  are  having  a  Joint  Committee  of  Public  Undertakings.  Let,us  have  our  faith

 in  the  Members  of  this  committee.  Lam  sure  that  there  is  going  to  be  a  drastic  change  in
 the  approach  and  functions  of  this  Committes,  which  will  usher  in  an  era  of  socialism.  T i

 strongly  feel  that  this  work  should  be  left  o  the  new  Committee.  With  these  words,  1

 appose  the  Bill.

 Shri  R.  R.  Sharma  (Banda)  :  Mr.  Chairman.  sir,  1  rise  to  oppose  the  Bill  moved

 by  Shri  Nair.  While  I  appreciate  the  intention  of  the  Mover,  I  do  not  think  that  by  passing
 this  Bill,  the

 undertakings  will  start  earning  profits  and  their  efficiency  will  increase  over.
 night.  1am  a  new  Member  to  this  House.  There  are  persons  who  have  got  10  to  15.0  years
 experience  at  their  credit,

 The  Members  of  Parliament  have  already  got  so  many  privileges  and  facilities.
 It  would  not  be  proper  to  increase  them  any  more.  It  is  also  not  necessary  that  only  M.  Ps.
 are  the  most  competent  persons.  There  are  so  many  technicians  who  are  experts  in  their
 respective  fields.

 This  Bill  would  also  open  the  doors  of  undesirable  political  interference  in  the
 working  of  the  Public  Undertakings.  If  ihere  are  persons  having  different  political  learn-
 ings,  then  there  is  bound  to  te  aconflict of  ideas  and  principles  which  would  not  bein  the

 128



 9  1971  संसद  avatars  विधेयक

 interest  of  t  he  undertakings.  It  will  also  provide  more  power  to  ruling  party,  All  those

 persons  who  could  not  be  accommodated  in  the  council  of  Ministers,  would  be  nominated
 in  those  bodies.  I  therefore,  request  the  mover  to  withdraw  the  Bill.

 श्री  जी०  :  मैं  विधेयक  के  सिद्धान्त  का  समथेन  करता  हू  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  मिश्रित  ae  व्यवस्था  में  एक  प्रमुख  नियन्त्रक  भूमि  का  निभानी

 होती  है  ।  wal  वह  स्थिति  नहीं  org  है  कि  इन  कम्पनियों  का  प्रबन्ध  केवल  कर्मचारियों  को  ही

 सौंप  दिया  जाय  ।  श्रमी  इन  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित  अथवा  दो यर धारियों

 द्वारा  चुने  गये  व्यक्तियों  के  ats  द्वारा  संचालित  किया  चाहिए  ।

 कुछ  वक्‍्ताग्रों
 ने  यह  मत  व्यक्त  किया  कि  संसद  सदस्यों  को  ऐसी  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  का

 कार्य  नहीं  सौंपा  जाना  चाहिए  ।  नगर  कोई  संसद  सदस्य  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  में  दक्ष  तो  उसे

 प्रबन्धक-बोड़े  का  सदस्य  बनने  से  नहीं  रोका  जाना  चाहिए  ।

 यात्रा  भत्ते  कौर  मंहगाई  भत्ते  का  प्रदान  कोई  बहुत  बड़ी  समस्या  नहीं  है  संसद  सदस्यों  को

 याफ़ता  भत्त  का  दावा  नहीं  करना  क्योंकि  उन्हें  प्रथम  श्र  णी  से  यात्रा  करने  का  पास  मिला

 gare  ।  समाधि  में  उन्हें  मंहगाई  भत्ते  की  भी  मांग  नहीं  करनी  चाहिए  परन्तु  जब  संसद  का  सत्र

 नहीं  चल  रहा  हो  तब  मंहगाई  भत्ता  का  दावा  किया  जा  सकता  है  ।

 डा०  केलाश  ने  यह  कहा  कि  संसद  की  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  जो  सर्वोच्च

 बोड़  है  ।  इसलिए  संसद  सदस्यों  को  सरकारी  उपायों  के  बोड़  का  सदस्य  नहीं  बनना  चाहिए  |

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  केवल  उन  उपक्रमों  पर  ही  नियन्त्रण  जो  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  है  ।  राज्य  सरकारों  के  उपक्रमों  पर  उसका  कोई  नियन्त्रण  नही

 संसद  सदस्यों  द्वारा  सरकारी  उपक्रमों  करोड़े  का  सदस्य  बनने  पर  कोई  भी  प्रतिबन्ध  नहीं

 होना  चाहिए  ।

 विधायकों  द्वारा  निदेशक  ब  डे  का  सदस्य  बनने  पर  कोई  भी  रोक  नहीं  मत  इस

 प्रकार  की  संसद  सदस्यों  पर  लगाने  को  कोई  भी  तुक  नहीं  है  ।

 संभव  विधेयक  का  प्रारुप  ठीक  न  हो  परन्तु  इसमें  श्रन्तनिहित  सिद्धान्त  का  मैं  समेत

 हु  मुक्त  wren  हैं  मंत्री  महोदय  भी  इस  वीर  यक  के  सिद्धान्त  से  सहमत  होंगे  ।

 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy  (Nizamabad)  :  Some  of  the  Members  have  criticized

 this  Bill  on  the  ground  that  the  ruling  party  would  nominate  its  own  party  men  as  Member

 as  well  as  Chairman  of  the  Board  of  Directors.  There  is  nothing  wrong  in  that,  because

 such  persons  would  project  the  policy  of  ruling  party.

 Every  Member  of  this  house,  can  not  become  a  member  of  the  Board  of  Dire-

 ctors  of  Public.  Undertakings.  Only  such  Members  of  the  house,  who  have  expert  know-

 ledge  of  some  time  should  be  appointed  on  these  boards,  Parliament  isa  supreme  body  and

 its  Members  should  not  be  debarred  from  becoming  directors  of  companies  of  Public  sectors.

 The  Govt.  should  not  oppose  this  Bill.  If  there  is  any  defect  that  should  be  removed,
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 11  is  not  correct  to  blame  always  the  bureaucrats  and  say  that  do  not  functions

 well.  The  Nizam  Sagar  Factory,  which  is  being  run  by  an  1.A,  S.  officer  is  making  an  yearly

 profit  of  Rs.  one  crore.

 The  officers  should  set  an  example  by  their  work  in  the  Undertaking.  The  Mem-

 bers  of  Parliament  should  be  there  in  the  supervisory  capacity  to  look  after  the  functioning

 of  the  Undertakings.  If  we  are  appointed  as  directors  then  there  may  be  an  anamolous

 position  in  the  House,  because  some  members  would  try  to  support  their  colleagues  who

 are  directors,  Whereas  other  Members  would  criticise  them.  That  is  why  we  should  not  take

 direct  responsibi-ity  of  their  functining.

 The  congress  Party  organisation  ard  its  members  are  equally  responsible  to.

 futher  the  programmes  and  policies  of  the  Congress  Party  and  hence  they  may  very  well

 be  included  in  the  Board  of  Directors  of  Public  Undertakings.  There  should  be  no  objection
 to  that,  because  the  masses  are  with  the  10110  party.

 The  Memters  of  Parliament  should  devote  more  time  to  their  respective  consti

 uencies.  If  they  occupy  themselves  with  so  many  other  thing,  they  would  hardly  find  time

 to  look  after  the  intrests  of  constituents.

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi)  :  whole  hearted  support  the  Bill  moved  by

 Shri N.  Shreekantam  Nair.  When  a  Member  of  Parliament  can  become  a  Minister  and

 run  the  Government,  there  is  no  reason  why  Member  of  Parliament  should  not  contribute
 towards  the  efficiency  and  better  functioning  of  the  Public  Sector  Undertaking,  if  he  is

 called  upon  to  hold  the  directorship  of  such  companies.  Shri  Nair,  who  has  moved  the  Bill
 is  a  renowned  social  worker  and  one  of  the  senior  Memters  of  the  House.  He  has  not  brou-

 ght  forward  this  Bill  with  any  intertion  of  personal  benefits  or  higher  pay  and  allowances
 etc

 There  are  many  Boards  such  as  Railway  Board  and  and  T.  Board,  which  are  at

 present  manned  by  high  officials.  If  elected  representatives  of  the  Public  are  aliowed  to  be

 there  on  these  Boards.  they  would  definitely  contribute  towards  better  and  efficient  functior-

 ing  of  thesc  Boards,  Even  the  District  Magistrate  should  be  elected  representative  of  the  peo-

 ple  so  that  peoyle  miy  net  suffer.  There  should  be  more  and
 more  decentralisation  of  power.

 It  is  wrong  to  think  that  Public  Undertaking  Committee  Can  look  after  these

 matters  very  well.  Our  past  experience  has  not  becn§happy.  Some  of  ?,  U.C.  Reports  has

 been  printcd  after  three  years  of  their  submission.  The  Bineancrates  had  given  wrong  and

 false  evidence  and  had  tried  to  mislead  gthe  Commitice,

 If  a  Member  of  Parliament  is  Chairman  or  director  of  a  Public  Undertaking

 the  burencrats  and  higher  officials  would  dare  not  set  at  wroungly.  The  sug:  estions  or  recom-

 _endations  of  the  Public  Undertakings  Committee,  There  are  officials  in  the  Bureau  of  Pub,

 lic  Enterprises,  whodo  not  want  the  representation  of  labour  in  the  management.  If  there

 is  a  public  representative,  he  would  certainly  follow  and  support  the  labour.  Not  only  that
 he  would  keep  a  watchful  eye  over  the  funclioning  of  the  undertaking.  He  would  also

 carry  forward  the  socialistic  programme.

 Almost  in  all  the  socialist  countries,  the  elected  representatives  bear  the  responsi-
 ula  have Mal  ह  nine bility of  running  such  undertakings.  The  Members  sho  lave  self  They  can

 bring  about  revolution  in  the  c  Uli ०
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 The  elected  representative  would  work  honestly  in  comparison  to  the  Burean-

 érats,  who  do  not  believe  in  the  policy  of  socialism.  If  the  M.  Ps.  workin  the  Board  of

 of  Public  Undertaking  and  caury  forward  the  policy  ol  50. 1६1] 15111]  the  would

 have  to  follow  unit  Thus  this  Bill  would  certainly  be  a  step  towards  the  goal  of  socialism.

 e e  यह  विधेयक  गलतफहमी  के  कारण विधि  wit  न्याय  मन्त्री  (At  एच ०  झ्।र०

 लाया  गया  है  |  मैं  इस  विधायक  के  लाने  के  पीछे  जो  जो  सिद्धान्त  ध  उसका  विरोधी  नहीं  हु  मैं

 तो  इसका  विरोध  इसलिये  कर  रहा  हुं  कि  ada  कानून  ही  पर्यापत  है  ate  यह  सीधे
 वक

 गायक है  ।

 वर्तमान  कानून  में  यह  स्पष्ट  व्यवस्था  है  कि  अगर  कोई  निदेशक  के  पद  पर  काय  करने

 पर  कोई  संसद  सदस्य  पारिश्रमिक  नहीं  तो  उसे  was  नहीं  ठहराया  जा  सकता  ।  संसद

 सदस्य  अ्रपने  द्वारा  किये  गये  वास्तविक  व्यय  की  प्रतिभूति  के  रूप  मे  यात्रा  भत्ते  जमा  प्रतिपूरक

 भत्ता  ले  सकने  हैं  गौर  यह  सरकारी  उपक्रम  का  निर्देशक  अथवा  अ्रध्यक्ष  बनने  पर  संसद  सदस्य  के

 लिये  भ्र योग्यता  नहीं  होती  |

 अगर  कोई  कानून  ऐसा  बता  दिया  जाता  जिसके  अन्तर्गत  पारिश्रमिक  लेने  पर  भी

 उस  पद  को  भ्र योग्य  नहीं  ठहराया  तो  यह  संविधान  के  शअ्रनुच्छेद  102  करार  193  के  विरुद्ध

 होगा  ।

 > वर्तमान  atta  में  ऐसी  कोई  अयोग्यता  नहं  शर  जसा  कि  एक  सदस्य  ने  कहा  फि

 1959  के  अधिनियम  के  पारित  होने  के  बाद  लाभ  पदों  सम्बन्धी  समिति  17  रिपोर्टे  ter  कर
 चुकी

 है  ।  अब  तक  सरकार  की  नीति  लाभ  पदों  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्य  रूप  देने

 की  रही  है  ।

 वर्तमान  अधिनियम  म  ata  दो  भागों  में  है  ale  माननीय  सदस्य  की  great  का

 वास्तविक  कारण  यह है
 कि  agit  में  उल्लिखित  कुछ  उपक्रमों  के  अध्यक्ष  पद  के  लिये  प्र योग्यता

 ठहराई  गई  है  कौर  कुछ  शता  उपायों  के  सचिव  ate  अध्यक्ष  दोनों  ही  पदों  के  जिये  अयोग्यता

 ठहराई  गई  है  ।  उक्त  पदों  के  लिये  चाहे  पारिश्रमिक  मिलता  हो  या  न  हो  ।  वर्तमान

 यक  में  निदेशक  के  पद  को  भी  छूट  देने  का  प्रस्ताव  जो  पहले  से  ही  श्रविनिधम  में  है  ।

 अगर  संसद  की  संयुक्त  समिति  यह  लि फा रिदा  करती  है  कि  निदेशकों  को  भी  ATT

 ठहराया  जाना  तो  सरकार  उस  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रयास  करेगी  ।
 wa  नई  लोक  सभा  ने  नई  संयुक्त  समिति  को  गठित  किया  है  शर  नगर  यह  समिति  कोई

 सर्वसम्मत  सिफारिश  करती  तो  सरकार  उस  पर  बिचार  करेंगी  |  परन्तु  उसे  ल  गू  किया  जाना
 अनिवार्य  नहीं  है  |

 समिति  द्वारा  प्रत्येक  उपक्रम  के  काय  के  स्वरूप  झ्र ौर  पदों  के  साथ  पारिश्रमिक  दिया  जाता

 ्  x a हैं  या  नहीं  att  उसके  पास  कार्यकारी  शक्ति  है  नहीं  यह  निर्धारित  करने  के  बाद  र ध
 ग

 उन्हें
 भ्रनुसूची  में  सम्मिलित  किया  है  ।  अगर  वह  उपक्रम  कार्यपालिका  का  कार्य  नहीं  करती  तो  उसे

 छोड़  दिया
 जाता  अन्यथा  नहीं  ।

 समिति  की  सिफारिशों  के  झ्राघार  पर  ही  कुछ  उपक्रमों  को  वर्तमान  अघिनियम  की  शर  तू
 सूची  सम्मिलित  fear  गया  ।  इसलिये यह  कहा  जा  सकता  कि  रादन  से  सलाह  लिये  बगैर

 सरकार  तरक  कार्यवाही  करती  रही  है  ।  यह  कुछ  मामलों  में  अध्यक्ष  श्र  सचिव  के  पदों  पर

 लागु  होती  है  we  कुछ  में  केवल  अध्यक्ष  के  पदों  पर  ।  वर्तमान  अधिनियम  के  खण्ड  3  के

 सार  इस  प्रकार  के  पदों  पर  नियुक्त  होने  पर  कोई  व्यक्ति  संसद  सदस्यता  के  लिये  योग्य  हदी
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 जाता  है  ।  श्रनुपूची  में  निदेशक  के  पद  का  उल्लेख  नहीं  है  ।  वर्तमान  अधिनियम  के  अनुसार

 ची  में  उल्लेखित  संस्थानों  का  कोई  व्यक्ति  wearer  या  सचिव  नहीं  हो  सकता  ।  नगर  उक्त  पदों

 के  लिये  कोई  पारिश्रमिक  नहीं  जाता  वह  संस्थान  अनुसूची  में  सम्मिलित  है  संसद

 सदस्य  उक्त  पदों  पर  कार्य  कर  सकते  हैं  ।

 नव  गठित  समिति  इस  विषय  पर  विचार  कर  सकती  है  ale  झगर  वह  सिफारिश  करती

 है  कि  भ्र योग् पता  वहां  होगी  तो  सदन  में  विचार  करके  इस  पर  निर्णय  जा  सकता

 है  ।  परन्तु  स्वत  मान  विधेयक  अनावश्यक  है  |

 विधेयक  के  उद्देश्यों  शरीर  कारणों  में  यह  बताया  गया  है  कि  अधिनियम  की  अनुसूची  के

 उल्लिखित  उपक्रमों  पर  योग्यता  लागू  नहीं  होगी  ।  सही  स्थिति  यह  है  कि  उक्त  प्रसूति  में  इन

 उपक्रमों  का  उल्लेख  है  जिन  पर  योग्यता  लागू  होती  है  ।  गर्त  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  विधेयक

 को  वापस  ले  लिया  जाये  ।

 श्री  ato  श्री  कान्ता  नायर  सोशलिस्ट  ae  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  सदस्य

 द्वारा  व्यक्त  अ्रभियंतों  से  ऐसा  पता  लगता  है  कि  उन्होंने  विधेयक  क  अध्ययन  नहीं  किया  है  az

 इसलिए  वे  इसके  विरुद्ध  हैं  ।  पारिश्रमिक  कोई  प्रदान  नहीं  प्रश्न  है  लाभ  के  पद  की  व्याख्या

 करने  का  ।  संयुक्त  समिति  सिफारिशों  के  ग्रनुसार  1969  के  अधिनियम  के  पारित  होने  के

 बाद  भी  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  उसके  अनुसार  कुछ  पदों  का  sly  का  पद  सभा  जा

 सकता  मले  ही  उन  पदों  पर  रह  कर  कोई  पारिश्रमिक  या  प्रतिपूरक  भत्ता  न  लिया  गया

 ऐसे  संगठनों  में  काय  कर  रहे  संसद  सदस्यों  की  योग्यता  को  समाप्त  करने  का  संसद  का  यह
 प्रयास  था  ।

 सदस्यों  के  मन  में  इस  विधेयक  के  बारे  में  गलत  धारायें  विधेयक  का  लक्ष्य  सी  मित

 है  att  वह  fam  उन  व्यक्तियों  पर  ही  लागु  होता  है  ।  जो  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्य  में
 सहायता

 दे  सकते  हैं  अथवा  कुछ  विशिष्ट  क्षेत्रों  में सक्ष्य  माने  जाते  हैं  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  सभी  संसद
 सदस्य  समान  रूप  से  सक्षम  नहीं

 हैं  ।  मेरे  इस  कथन  का  श्री  बनर्जी  ने  यह  श्री  लगाया  कि  सभी

 संसद  सदस्य  समान  रूप  से  ईमानदार  नहीं  हैं  ।  हमें  तथ्य  को  तो  स्वीकार  करना  ही  होगा  ।

 केस  राज्य  निगम  के  निदेशक-बोर्डे  की  के  कारण  श्रीमति  सुशीला  गोपालन

 को  ग्र योग्य  ठहराने  का  प्रयास  किया  गया  कौर  यह  are  लगाया  था  कि  उन्होंने  दुहरा
 पारिश्रमिक  लिया  दैनिक  भत्ते  शौर  बैठक  शुल्क  के  रूप  में  ।  जब  इसका  सम्बद्ध  सदस्य

 द्वारा
 खण्डन  किया

 तो  बहु  आरोप  लगाया  गया  कि  इस  पद  के  साथ  कुछ  अधिकार  हैं  ।

 श्रीमति  सुशीला  गोपालन  को  उनकी  पार्टी  की  विरोधी  पार्टी  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  भ्रच्युत्तम
 मेनन  की  सरकार  ने  उक्त  निगम  में  नाम  निर्देशित  क्रिया  था  ॥  बह  वहां  के  मजदूर  ग्रान्दोलन  से
 प्रारम्भ  से  ही  सम्बद्ध  रही  थीं  ate  वहां  की  प्रत्येक  समस्या  से  परिचित  थीं  ।  यही  कारण  था  कि
 उक्त  निगम  ने  अपने  पहले  वर्ष  में  ही  लाभ  जीत  किया  |

 तकनी
 की

 विशेषज्ञों
 के

 स्थान  पर  राजनीतिज्ञों  को  नियुक्त  करने  की  बात  गलत  फहमी के
 कही  गई  है  ।  तकनीकी  विशेषज्ञ  तो  सरकारी च  न  वर  च  ares

 गैर-सरकारी  प्र  Cah
 ह

 संस्थान  में  होते
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 हैं  ।  वे  अपना  कॉम  करेंगे  ही  ।  किसी  भी  संस्थान  की  सफलता  waar  at  संस्थान  के

 प्रबंधकों  पर  frat  करती  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  में  विशेषज्ञ  हो  सकता  है  भोर

 जो  अपने  क्षेत्र  में  विशेषज्ञ  उसे  प्रबन्धक  मण्डल  में  नियुक्त  किया  चाहिए  ।

 एक  अन्य  गलत  कारण  यह  व्यक्त  की  गई  ये  safes  इन  संस्थानों  के  निदेशक  च बो ड  में  संसद

 सदस्यों  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाते  इसलिए  संसद  सदस्य  रहने  पर  उन्हें  निदेशक  का  पद

 भी  छोड़  देना  चाहिए  ।  ag  संधा  गलत  है  ।  ये  व्यक्ति  तो  ava  क्षेत्र  में  विशेषज्ञ  होने  की  वजह

 से  वहाँ  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ।

 एक  ay  प्रतिशत  यह  व्यक्त  किया  गया  कि  किसी  सरकारी  उपक्रम  के  निदेशक  पद  पर

 नियुक्ति  की  अपेक्षा  संसद  की  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  सदस्य  बनना  अधिक  महत्त्व

 की  बात  है  ।  इस  समिति  का  काय  तो  संसद  को  सरकारी  उपक्रमों  की  त्रुटियों  श्र  उनके  कार्यों

 के  दोषों  की  झोर  संकेत  करना  है  ।  यह  समिति  तो  at  हाल  में  स्थापित  की  गई  थी  ।  इसकी

 भ्रपेक्षा  लोक  लेखा  समिति  are  प्रावधान  समिति  पुरानी  समितियां  हैं  ।  मैं  प्राक्कथन  समिति  का

 सदस्य  रह  चुका  हू  कौर  इसका  कायें  निदेशक-बोर्ड  से  सर्वथा  भिन्न  है  ।  किसी  भी  उपक्रम  के

 सफलतापूर्वक  संचालन  का  दायित्व  तो  निदेशक  ars  पर  ही  है  ।  समिति  का  कायें  तो  शव-परिक्षा

 के  समान  है  ।

 इस  समिति  का  कार्य  feat  कौर  दोषों  का  उल्लेख  करना  है  जिससे  उन्हें  दूर  किया  जा

 सके  श्र  दोषी  व्यक्ति  को  दण्डित  किया  जा  सके  |

 मन्त्री  महोदय  ने  यह  बताया  कि  विधेयक  के  श्रन्तगंत  उन  संस्थानों  को  लाया  गया  है

 जिनके  लिए  योग्यता  है  ।  मैं  यह  संशोधन  करना  arg गा  कि  वें  संस्थान  संगठन  जिनके

 गत  पदों  पर  कार्य  करने  से  संसद  सदस्य  श्रयोग्य  हो  जाते  हैं  ।  कुछ  निर्दिष्ट  पदों  पर  नियुक्त

 के  लिए  श्रयोग्यता  ठहराये  जाने  का  मैं  यह  मतलब  समझता  हु  कि  अन्य  पदों  पर  नियुक्ति  योग्यता

 नहीं  होगी  ।

 लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  समिति  गत  8  या  9  वर्षों  से  काम  कर  रही  है  ait  उसने  कई

 सिफारिशों  की  हैं  ।  मैने  प्रिये  पढ़ते  भाषण  में  तह ता  के  बारे  में  28  सिफ़ारिशों  को  पढ़ा  था  ।

 वह  बार  बार  हिन्दी  का  sere  करती  हैं  ।  परन्तु  सरकार  ने  अब  तक  कोई  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं

 किया  है  ।  जब  इस  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  के  निर्वाचन  के  वारे  में  चर्चा  हुई  थी  तो  मैंने  कहा

 था  कि  इस  संयुक्त  समिति  ने  अपने  मूल  हश्टिकोणा  से  भिन्न  कार्यवाही  की  है  ।  जो  दूसरी  संसद

 ने  संसद  अघिनियम  पारित  करते  समय  अपनाया  था  |  भध्रच्यक्ष  महोदय  ने

 कही  था  कि  मेरे  विचार  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  को  भेज  दिये  जायेंगे  ।  फिर  भी  मैंने  सोचा

 fe  इस  प्रकार  का  एक  विधेयक  प्रस्तुत  fear  जाना  चाहिये  जिससे  सभी  संसद  सदस्यों  को  इस

 बात  की  जानकारी  मिल  सके  ।  निदेशक  बो  में  किसी  संसद  सदस्य  को  सम्मिलित  करते  मात्र  से
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 जता  नहीं  जायेगा  समाजवाद  लाने  के  लिये  उत्पादन  के  ा  का
 राष्ट्रीयकरण  करना

 aaa  है  ।  इसका  oe  यह है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  चलाये  जायें  ।  परन्तु  |  उनका

 संचालन  ठीक  ढंग  से  होना  चाहिये  ।  यह  समझना  गलत  है  कि  मैं  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को  सम्मिलित

 करने  के  विरुद्ध  ह  ।  वास्तव  में  मेरा  विचार  यह  है  कि  किसी  परिपक्व  बुद्धि  वाले  व्यक्ति  को  ऐसे क

 are  का  मार्गंददान  करना  चाहिये  विशेषकर  ऐसे  समय  पर  जब  हम  इसका  परिक्षण  करना  चाह

 हैं  ऐसे  समय  पर  सरकारी  उपक्रमों  को  सक्षम  कौर  अनुभव  प्राप्त  लोगों  की  सलाह  के  लाभ से

 केवल  इम  कारण  वंचित  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  कि  वे  संसद  सदस्य  हैं  ।  मैं  विधेयक  को  वापिस

 ry  के  लिये  तयार  ह  मैं  प्रस्ताव  करता  ह  कि  संसद  संशोधन  विधेयक  को

 वापिस  लेने  की  झ्र तुम ति  दी  जाये  ।

 पर  निमि
 q ane ध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है
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 1971  को  वा  लेने  की  अनुमति  दी  जाये  |
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 The  motion  was  adopte
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 The  Bill  was,  by  leave
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 पड़ेगा
 ।  वर्तमान  व्यवस्था  के  ग्रनुसार  अधिकारी  कर  लगाते  हैं श्रीर  एक  महीने  की  अवधि हु

 वे  भीतर  करदाता  कपिल
 कर  सकता है

 ।  वह  दोबारा  भी  कपिल  कर  सकता  है  करदाता
 सम्पत्ति  का  पुर्नमूल्यांकन  करने  के  प्रार्थना  कर  सकता  है  मूल्यांकनों  द्वारा  किये

 ह  मुल्यांकन  के  विरुद्ध  एक  बार  वह  फिर  कपिल  कर  सकता  है  ।  यदि  थे  दो  मूल्यांकन

 ः

 परस्पर  सहमत  हो  तो  कोई  समस्या  नहीं  परन्तु  यदि  मूल्यांकन  के  बारे  में  उनमें  मतभेद

 हो  उस  मामले  को  तीसरे  मूल्यांकन  को  भेजना  पड़ेगा  ।  इसमें  बहुत  समय  लगता  है  कौर

 कई
 प्रक। र  की  कठिनाइयां  कौर

 प्र नियमितता एं
 हो  जाली  दूसरी  बात

 यह  है
 कि

 मध्यस्थता  की  कार्यवाही  का  खच  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  करता  को  aga  करना  प
 य

 aa  मैंने  कुछ  उपबन्धों  को  हटाने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ara  है  कि  सरकार  इन  स sara
 को

 tat  FIT  लेगी  ।  यदि  नहीं  तो  सरकार  इसे  बताये  कि  इसमें  क्या  कठिनाइयां है  ॥
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 18  1893  दान-कर  विधायक

 हिन

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  ato  :  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक

 का  इरादा  दिनकर  अधिनियम  में  कुछ  प्रक्रियात्मक  दोषों  को  दूर  करने  का  सरकार  स्वयं

 इनमें  से  कुक  दोषों  को  दूर  चहाती  है  कौर  लोक  सभा  की  प्रवर  समिति  ने  कराधान

 fafa  1969  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रस्तावित  विधेयक  के  उपबन्धों  की

 वास्तविकता  पर  विचार  किया  है  ate  सिफारिश
 की  है

 कि  उपयुक्त  मामलों  में  विलम्ब

 से  की  गई  कपिल में  सहायक  आयुक्त  slate  से  कोई  बाधा  नहीं  होनी  चाहिये  में

 माननीय  सदस्य  से  इस  बात  पर  सहमत  g  कि  इन  विधियों  में  से  कुछ  पर  पुनर्विचार  किया

 जाना  चाहिये  जिससे  प्रक्रियात्मक  दोषों  को  दूर  करने  के  उपायों  पर  विचार  किया  जा  सके

 परन्तु  जिस  रूप  में  माननीय  सदस्य  ने  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  वह  सरकार  को  स्वीकार

 नहीं

 इसके  cea  लोक-सभा  12  1971/21  1893

 के  ग्यारह  aa  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  Adjourned  till  Eleven  Of  the  Clock  on  Monday,  July  12.

 1971/Asadha  21,  1893  (Saka)

 बनननननननाणा

 ap  amc  m7  a  a  EE  a  A  य
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